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 महोदय  पीठासीन

 प्रहसनों  क  atte
 उत्तर

 रूपकला

 इर्गाधुर

 के  बारे  में  फ्रांसीसी  कौर  दलों  की  रिपोर्टों

 [ att  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 1११३६.  ५  श्री  मुरारका  :

 श्री  नथवानी :

 क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री
 ७  दिसम्बर  १९६०  के

 तारांकित  wet
 संख्  WX

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फ्रांसीसी कौर  ब्रिटिश  दलों  जिन्होंने  रूरकेला  कौर  दुर्गापुर  का  दौरा  किया

 रिपोर्टों  में  की  गयी  सिफारिशों की  मुख्य  विशेषताएं  कया

 इन  रिपोर्टों  में  दिये  गये  सुझावों  की  जांच  करने  कौर  उन्हें  क्रियान्वित  करने  का  काय

 कहां  तक  पूरा  हो  कौर

 (7)  भिलाई  के  लिए  रूस  से  एक  उच्च  कोटि  का  विशेषज्ञ  प्राप्त  करने  की  प्रस्थापना  का  क्या

 परिणाम  निकला

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्द्र  प्रसाद  :  शौर

 फ्रासीसी  इल  ने  यह  सिफारिश  की  हैं
 कि

 रूरकेला  कारखाने  में  एक  उत्पादन योजना  विभाग

 शौर  एक  संगठन  विभाग  की  स्थापना  की  जाये
 ।

 इसी  प्रकार  से  ब्रिटिश  दल  ने  दुर्गापुर  कारखाने  में

 कोयला  स्टाक  कायें  संगठन  तथा  प्रबन्ध  रानी  के  सम्बन्ध  में  शिफारिदों की  है  |  सम्बन्धित

 परियोजनाओं  द्वारा  इन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया
 जा  रहा  है  ।

 मूल  म्रंग्रेजी
 में

 २६२३
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 विशेषज्ञों  की  सेवा  के  लिये  रुसी  सरकार
 को

 लिख  दिया  गया  है  ।  वहां  से  wh  तक

 उत्तर  प्राप्त  नहीं  है  ।

 ्रो  विद्याचरण  शुक्ल  फ़ांसी  तथा  ब्रिटिश  विशेषज्ञों  को  विशेषतया  फ्रांसीसी  विशेषज्ञों

 को  कौन  कौन  से  विशिष्ट  मामले  सौंपे  गये  थे  ?

 गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 उन्हें  कौन  सा  विशेष  मामला  नहीं  सौंपा  था  ।  इस  बात
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  फि  फ्रांसीसी  तथा  ब्रिटिश  लोगों  को  इस्पात  उत्पादन  के  बाय में  पर्याप्त  अनुभव

 प्राप्त  हिन्दुस्तान  स्टील  के  बारे  में  उन्हीं  से  परामर्श  लेना  अच्छा  समझा  गया  है  ।

 pat  मुरारका
 :

 क्या  विशेषज्ञ  दलों  ने  केवल  प्रबन्ध  कौर  लेखा  बन्धन  के  सम्बन्ध  में  ही

 सिफारिश की  या
 कि

 उन्होंने  इस्पात  कारखानों  वेਂ  मूल  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  सुझाव
 ई  ?

 गजेन्द्र  प्रसाद  उन्होंने  कुछ  सिफारिशें  at  हैं श्री  वे  हिन्दुस्तान  इस्पात  निगम
 के  विचाराधीन हैं  ।

 fat  मुरारका  :  मेंने  यह  तो  पूछा  ही  नहीं  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि  कया  उन्होंने

 कारखानों  के  मूल  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  सिफारिश  की

 frat  महोदय  :  जब
 तक

 सरकार  इस  रिपोर्ट
 पर

 विचार  नहीं  कर  लेती  तब  तक  में  इस

 के  ब्यौरों  के  सम्बन्ध  में  प्रदान  पूछने  की  भ्रामरी  नहीं  दे  सकता  |

 fat  मुरारका  :  इस  रिपोर्ट  को  पेश  किए  हुए  बहुत  समय  हो  गया  है  कौर  यह  बहा  जाता

 है  कि  इन  में  से  एक  रिपोर्ट  में  ब्रिटिश  दल  ने  यह  कहा  है  कि  कारखाने  के  ढांचे  में  कुछ

 हैं

 fart  महोदय  :  भले  ही  इस  रिपोर्ट  में  लाखों  बातें  गई  हैं  परन्तु  जब  यह  रिपोर्ट

 हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  को  पेश  की  गई  है  तो  उस  द्वारा  तथा  सरकार  द्वारा  उस  रिपोर्ट  पर  विचार

 करना  आवश्यक  है  प्रौढ़  विचार  करने  के  बाद  मंत्री  महोदय  उसे  सभा  पटल  पर  रख  देंगे  ।  माननीय

 सदस्य  इस  मिथ्या  भ्रान्ति  में  हैं  कि  किसी  भी  अधिनियम  को  अन्तिम  रूप  देने से  पहले

 सरकार  को  संसद  स  पहले  ही  भ्र नुम ति  ले  लेनी  चाहिये  परन्तु  यह  विचार  गलत  है  ।  हम

 रीति  का  भ्रनुसरण  कर  रहे  हैं  सरकार  पहले  स्वयं  निर्णय  करती  है  श्र उस  के  बाद  उस  निर्णय

 को  संसद  में  प्रस्तुत  करती  यदि  सभा  सदस्यों  का  इस  बारे  मं  कोई  मतभेद  है  तो  वे  प्रश्न  विचार

 संकल्पों के  द्वारा  प्रस्तुत  कर  सकते  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  वह  उन  संकल्पों  को

 देखते  हुए  अपनी  नीति  में  संशोधन  हम  कुछ  सीमा
 तक

 इस  रीति  से  भिन्न  भी  कार्य  करते  हैं

 परन्तु  हर  मामले  में  भिन्नता  नहीं  अपनाई  जा  सकती
 ।

 pat  गजराज  इसमें  कुछ  भ्रातृ  भी  है
 |

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :  कया  अन्तर है  ?  क्या  हम  अंग्रेजी री  ति  का  पालन  कर  रहे  हैं  श्रध्दा  अमरीकन

 रीति  का  ।  भ्रमरी कन  रीति  में  सीनेट  की  भ्र नम ति  के  पहले  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता ।

 इस  प्रकार  से  अमरीकन  रीति  तो  बिल्कुल  भिन्न  है
 |  हमारी  स्थिति स्पष्ट  है  जब  तक  कोई

 a तल्ए।तएई।सए
 रिपो

 सरकार  के  विचाराधीन  है  तब  तक  में
 उस

 के  ब्यौरों  के  सम्बन्ध  में  प्रदान  पूछने  की

 भ्रंग्रेजी  में a
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 अनुमति  नहीं  दे  सकता
 ।  निर्णय  करने  के  बाद  सरकार  उसे  सभा  पटल  पर  रख  देगी  उस  के  बाद

 सदस्य  यदि  चाहें  तो  wad  विचार  व्यक्त  कर  सकते  हैं
 ।

 इंगलैण्ड  के  हाउस  श्राफ  कॉमन्स

 में  इसी  रीति  का  पालन  किया  जाता  है  ।  कभी  कभी  मैं  भ्र पनी  भोर  से  रिपोर्टे  पेशा  होने  से  पहले

 ही  कुछ  प्रदान  पूछने  की
 श्रीमती  दे  देता  हूं  उदाहरणार्थ  मैंने  पूर्वी

 a
 पश्चिमी  पाकिस्तान  के

 बीच  रेल  anda  के  सम्बन्ध  में  कुछ  एक  प्रशन  पूछने  की  भ्र नुम त्ति दे  दी  थी  ।  परन्तु इस
 भित्ति

 को

 हम  एक  सामान्य  रीति  के  रूप  में  नहीं  श्रपना  सकते
 ।

 श्री  मुरारका
 :

 ये  रिपोर्ट  अभी
 तक

 विचाराधीन  नहीं  उनके  सम्बन्ध  में  तो  सरकार  ने

 कार्यान्वित भी  प्रारम्भ  कर  दी  है  ।

 गिराया  महोदय :  यदि  यह  रिपोर्ट  एक  सेवा  जनक  रिपोर्ट  है  कौर  गोपनीय
 रिपोर्ट  नहीं है

 तो  उन्हें  यह  कहना  चाहिये
 कि  वह  रिपोर्ट  सभा  पटल

 पर
 रख

 दी
 जाय

 ।  अरर उस के बाद
 उस  के  बाद

 फिर

 सदस्य  उस  रिपोर्ट  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  व्या  मानतीय  सदस्य  ने  इस  रिपोर्ट  को  सभा  पटल

 पर  रखने  के  लिए  सरकार  से  कहा  हें  |

 श्री  मुरारका :  जी  गत  सत्र  में  निवेदन  किया  गया  था
 |

 गभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 तो  फिर  में  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  रिपोर्ट  सभा

 पटल  पर  क्यों  नहीं  रखी  गई
 |

 बनी  त्यागी  :  मेरा  निवेदन है  कि  श्राप  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  भी  स्वविवेक  को  रक्षित

 रखें  arc  किसी  निश्चित  नीति  के  सम्बन्ध  में  कोई  वचन  न दें  क्योंकि कभी  कभी  कुछ  एक  प्रदान  ऐसे

 होत ेहैं  जहां  श्राप  के  स्वविवेक  का  संसद्  के  लिए  पर्याप्त  लाभ  हो  सकता  है
 ।

 pat  दी०  चं०  दार्मा
 :  में  एक  श्रीविजय  प्रदान  पूछना  चाहता  हूं

 प्रौर
 वह  यह  है

 कि
 कया  किसी

 भी  सदस्य  को  यह  अधिकार  है  कि  were  पंद  को  निर्देश  दे  या  उस  के  सम्बन्ध  मेंढक  वित्तीय

 |

 श्री  त्यागी :  मैंने  तो  केवल  निवेदन  मात्र  किया  था  ।

 महोदय  :
 किसी  भी  व्यक्ति  को  व्याख्या  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  पाकिस्तान

 रेल  ज  के  मामले  के  सम्बन्ध  में  मेंने  कई  पूछने  की  अनुमति दे  दी  थी  क्यों fe  मैं  ag

 महसूस  करता  था  कि  इतने  महत्वपूर्ण  मामले  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  भी  निर्णय  करने  से

 पहले  सभा  की  च्  अवय  ले  लेनी  चाहिये  परन्तु  मैं  यह  देखता  हूं  कि  उस  रियासत  का  कुछ

 फायदा  उठाने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  में  तो  केवल  कुछ  एक  विशेष  मामलों  में  स्वविवेक

 की  अनुमति यदि  एक  सा  मान्य  री  ति  बन  गई  कि  जब  तक  सभा  प्रगति  राय  नਂ  देवें  तब  तक  सरकार

 उस  बारे  में  नहीं  कर  सकती  तो  उससे  कई  कठिनाइयां  पैदा  हो  जायेंगी  उदाहरणार्थ  इन

 प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  सभी  सदस्यों  में  एक  मत  नहीं  हो  सकता  कि  क्या  किसी  इस्पात  कारखाने  को

 इस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जाय  या  उस  स्थान  पर  कुछ  सदस्य  किसी  स्थान  के  बारे  में

 सिफारिश  करेंगे  और  कुछ  भ्रष्ट  सदस्य  किसी  श्र  स्थान  के  बारे  में  में  इस  सम्बन्ध में  यह

 नहीं  करूंगा  ।
 बता  देना  चाहता  हूं  कि  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  में  उपयुक्त  मामलों  में  स्वविवेक  का  प्रयोग

 हि
 ,

 मुरारका  :  क्या  मंत्री  महोदय  इस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति
 सभा  पटल

 पर  रखने
 की

 TS A  ee  न

 ं
 on
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 fart  तेल
 मंत्री  क्  दे०  सालवीय ) : ये दोनो रिपोर्टो जो ये  दोनो  रिपोर्टो  जो  कि  हिन्दुस्तान  स्टील

 कम्पनी  द्वारा  तैयार  करवाई  गई  इस  समय  उस  के  विचाराधीन  हैं  कौर  इस्पात  उद्योग  की  इस

 विकासशील  अवस्था  में  इस  बात  का  निर्णय  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  को  ही  करना है

 कि  वहू  कितना  भाग  स्वीकार  करे  भ्रथवा  न  करे  ।  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी ही  इन  सिफ़ारिशों  पर

 विचार  करने  के  उपरान्त  झावइ्यकतानुसार  प्रविधिक  कर्मचारियों  के  उपलब्ध  हो  जाने  पर

 उन  सिफ़ारिशों  को  कार्यान्वित  करेगी  ।  इस  समय  सम्पूर्ण  रिपोर्ट  को  सार्वजनिक  परीक्षण

 के  लिये  प्रकाशित करने  के  लिये  सरकार  उस  कम्पनी  से  नहीं  कह  सकती  क्योंकि  यह  एक  ऐसी  रिपोर्ट

 है  जिस  का  सम्बन्ध  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  कौर  ora  देशों  के  विशेषज्ञों  से  है  कौर  मामला  ग्राम

 उन  दोनों  के  बीच  में  ही  है  न्न्रतः  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  तक  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी इस  बारे  में

 निर्णय  नहीं  कर  लेती  वह  अपना  निर्णय  सरकार  को  नहीं  बता  देती  तब  तक  ऐसे  ही  रहने  दिया
 जाय  ॥

 महोदय
 :

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  द्वारा यह  समिति  नियुवत  की  गई
 थी  या

 कि  यह  समिति  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  थी
 ?

 गंगो  च् ष्क्न्०  दे०  मालवीय  :
 जी  नहीं  ।

 हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  द्वारा  मूल  संगठन  तथा  उत्पादन

 योजना  के  सम्बन्ध  में  कुछ  एक  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिये  फ्रांसीसी  तथा  ब्रिटिश  विशेषज्ञों

 को  आमंत्रित  किया  गया  था  ।  ate  उन्हीं  विशेषज्ञों  ने  जिन्हें  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  अनुभव  प्राप्त

 इन  मामलों  पर  विचार  किया  था  ।  वास्तव  में  इस  विकासशील  अवस्था  में  हिन्दुस्तान  स्टील

 कम्पनी  प्रिक  अनुभवी  लोगों  के  भ्रनुभव  से  लाभ  उठाना  चाहती
 थी  ।

 यह  सभी  मामले  वास्तव  में

 साधारण  प्रक्रिया  के  मामले  हैं  इसलिये  उन  पर  विचार  करने  का  काम  हिन्दुस्तान स्टील  कम्पनी

 का  ही  वह  इन  रिपोर्टों  पर  विचार  करने  के  उपरान्त  इस  बारे  में  अपना  निर्णय  सरकार  को  बता

 देगी  ।  उस  समय हम  यह  fora  करेंगे  कि  क्या  हम  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  सकते  हैं  या  नहीं

 अथवा  हम  उस  कम्पनी  से  कह  देंगे  कि  वह  wot  रेपो  सभा  पटल  पर  रख  दे

 fat  गजराज  सिंह
 :

 ऐसे  मामलों  में  होता  यह  है  कि  प्रेस  को  सारी  रिपोर्ट  नहीं  जाती  परन्तु

 संसद-सदस्य उस  जानकारी  से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  इस  में  कोई  भी  सरकारी  नीति  अथवा  गोपनीय

 बात  नहीं  है  ।

 महोदय
 :

 इस  में  कोई  सरकारी  नीति  नहीं  है  ।  इस  सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  को  यह

 ज्ञात  होना  चाहिये  कि  यह  कारखाना  कैसे  चल  रहा  है  ।  यदि  उस  में  कोई  बात  गोपनीय  तो

 उस  स्थिति  में  स्वय  माननीय  मंत्री  को  यह  कहने  की  जिम्मेवारी  लेनी  पड़ेगी  कि  श्रमिक  श्रमिक  भाग

 गोपनीय  हैं
 ।

 मैं  इसी  बात  पर  जोर  दू  गा  कि  इस  प्रकार  की  प्रत्येक  रिपोर्ट
 को  सभा-पटल

 पर
 अवश्य

 रखा  जाये  ।  ताकि  माननीय  सदस्य  भी  इन  रिपोर्टों  का  अ्रध्ययन  कर  सकें  माननीय  मंत्री  से  मेरा

 यही  कहना  है  कि  वह  इन  रिपोर्टों  को  शीघ्र  रति  शीघ्र  सभी  पटल  पर  रक्खे
 ।

 श्री  इखजीत  गुप्त  :  माननीय  मंत्री  ने
 अभी  अभी

 यह  बताया  है
 कि

 यह  विशेषज्ञ
 दल

 कुछ  एक  सामान्य  गक्रियाद्ो  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दे  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  दुर्गापुर  कारखाने  के
 सम्बन्ध

 में  सिफारिश  करने  वाला  यह  दल  कोलम्बो  योजना  के  अधीन  एक  ब्रिटिश  दल  था  कौर  में  नहीं  समझता

 कि  उस  दल  ने  केवल  सामान्य  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  है  ।
 ee  a)

 fa  में
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 गभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  का  feta  सभा  करेगी
 |

 fart  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 पिछले  सत्र  में  उस  प्रदान  के  उत्तर  में  बड़ा  वजिब  सा  जवाब  दिया

 गया  था  ।  उस  समय  यह  कहा  गया  था  कि  इन  रिपोर्टों  पर  विचार  करना
 कौर  उन्हें  कार्यान्वित

 करना  एक  निरन्तर  जारी  रहने  वाली  एक  प्रक्रिया  है  ।  क्या  उन  विशेषज्ञों  को  कोई  fasta  मामले

 सौंपे  गये  थे  या  कि  वह  एक  ऐसी  स्थायी  समिति  है  जोकि  सदा  ही  इन  मामलों  पर  परामर्श  देती

 रहेगी  ?

 पत्नी  aster  प्रसाद  सिन्हा  :  में  यह  इस  समय  नहीं  बता  सकता  कि  क्या  उन्हें  कोई
 विशेष

 मामले  सौंपे  गये  थे  या  परन्तु  क्योंकि  उन्हें  इस्पात  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कु  छ  अधिक  wpa

 प्राप्त  इसीलिये  seat  ने  दुर्गापुर  में  जा  कर  कई  बातों  की  जांच  की  थी  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 उन्हों  ने  रिपोर्ट  कब  पेश  की  थी

 फ्री  ata  प्रसाद  सिन्हा
 :

 में  इस  समय  वह  तिथि  नहीं  बता  सकता  ।

 त्री  यक  दे०  मालवीय  पिछले  साल  के  अन्तिम  दिनों  में  तीसरे या  चौथे  सप्ताह

 में  वह  रिपोर्ट  हिन्दुस्तान  स्टील  कम्पनी  के  हाथों  में  पहुंच  गई  थी
 ।

 उस  के  बाद  वह  कम्पनी  उस  रिपोर्ट

 पर  विचार  कर  रही  है  प्रौढ़  उसे  कार्यान्वित  करने  का  यत्न  कर  रही  है  |

 fae  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  २५  अप्रैल  तक  उस  रिपोर्ट  को

 सभा-पटल  पर  रख  दें  ताकि  माननीय  सदस्य  भी  उसे  पढ़  सकें  AK  अपने  सुझाव  दे  सकें  ।  जब  तक

 इस  में  कोई  बहुत  ahs  गोपनीय  बात  न  उस  स्थिति  में  यदि  माननीय  सदस्यों  द्वारा भी  उस

 रिपोर्ट  पर  विचार  किया  जाये  तो  उस  में  कोई  भ्रांति  नहीं  है  ।  वह  रिपोर्ट  श्री  जाने  के  बाद  में

 नीय  सदस्यों
 को

 प्रदान  पूछने
 की

 अ्रनुमति  दूंगा
 ।

 माननीय  मंत्रियों  को  यह  चाहिये  कि  वे  सभा  को

 विश्वास में  लिया  करें  ।  मे  चाहता हुं  कि  इस  प्रकार  के  सभी  मामलों  में  सभा  को  ज्ञात  होना  चाहिये  कि

 सरकार  दवारा  क्या  क्या  किया  जा  रहा  है  |

 +

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 च्े  रोका

 1११२८.  थी  नथवानी  :

 श्री  रामी  रेड्डी  :

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  १२  RKO  के  अतारांकित war  संख्या  १६२६

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  उन  राज्यों  जहां  बलन  कार  खाने  नहीं  हैं

 अथवा  कम  नये  कारखाने  खोलने  का  wea  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 खान  प्रौर  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्  प्रसाद
 :  ara है  कि

 इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  fara  कर  लिया  जायेगा  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :
 क्या  उन  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया है  जहां  sit

 तक  पुनर्बलन कारखाने  नहीं  हैं  ?
 दीए

 मूल  wit  में
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 महोदय  :  श्री  नथवानी :

 शी  नथवानी  :  इन  पुनर्बलन  कारखानों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना काल  के  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित किये  गय  हैं  !

 pat  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 इस  समय  देवा  के  विभिन्न  भागों  में  कुल  १७०  पूनम लग  कारखानें

 हैं  ।
 उन  में  से  कुछ  एक  बिलट  के  द्वारा  चल  रहे  हैं

 ।
 बिलट  के  संभरण  की  स्थिति  के  सुधार के  संबंध

 में  कोई  ae  नहीं  इसलिये  लक्ष्य  इस  संबंध  में  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  तों  बिलट  कौर

 इस्पात  के  टुकड़ों  की  उपलब्धि पर  निरभर  करता  है  |

 fat  रामी  रेड्डी
 :

 इन  नये  पुनर्बलन  कारखानों  में  किस  प्रकार  की  सामग्री के  उत्पादन  की

 आशा है  !

 शी  गजेन्द्र  प्रसाद  म  ने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  मामला  कभी  विचाराधीन है  ।

 जब  तक  यह  निर्णय
 न

 कर  लिया  जाये  कि  पुनर्बलन  कारखानों  की  क्षमता  को  बढ़ाना  है  या  नहीं  तब

 तक  तैयार
 की

 जाने  वाली  वस्तुएं  के  सम्बन्ध  में  बताना  मुश्किल  है  ।  इन  पुनर्बलन  कारखानों  में  इस

 समय  किन  किन  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  यह  तो  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  है  ।

 श्री  मुरारका
 :

 माननीय  सभा  सचिव  ने  यह  बताया  है  कि  बिलट  के  संभरण  की  स्थिति  के

 सुधार  की  कोई  नहीं  है  ौर  इसलिये  सरकार  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  ।  परन्तु  वास्तव  में  कुछ  समय  पहले  हम  ने  स्वयं  जर्मनी
 को

 यहां

 से  लोहे  का  निर्यात  किया  था  क्योंकि  उस  समय  हमारे  यहां  पुनर्बलन  संबंधी  अधिक  क्षमता  नहीं
 थी

 अतः  माननीय  सभा  सचिव  यह  HA  कहते  हैं  कि  यहां  पर  इस  समय  बिलट  संभरण  में  वृद्धि  की  कोई

 अदा  नहीं  है  जबकि  देश  में  तीन  इस्पात  कारखाने  चल  रहे  हैं  प्रौढ़  चौंथा  प्रभी  स्थापित  किया  जा

 रहा है  ।

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  grat  मिलों  की  वर्तमान  निर्धारित  क्षमता  के  अनुसार  हम

 बिलट
 की

 मांग  को  पूरा  नहीं  कर  सकते
 ।

 इस  समय  पुनर्बलन  मिलों  को  एक  age  के  हिसाब  से  बिलट

 का  संभरण  किया  जा  रहा  है  ।  और  इन  मिलों  की  निर्धारित  क्षमता  बिलट  के  संभरण  की  क्षमता  से

 बहुत  अधिक  है  ।

 शी  तिरुमल  राव
 :

 विभिन्न  राज्यों  को  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 की

 नीति  क्या  है  ।

 सरकार  राज्यों  की  सिफ़ारिशों  को  स्वीकार  कर  लेती  है  या  कि  इस  संबंघ  में  यही  दिल्ली में में  ही

 निर्णय किया  जाता  है

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 सरकार
 की

 यही  इच्छा  होती  है
 कि

 अर्ध  विकसित  राज्यों  को

 झिझकते  अधिक  सहायता दी  परन्तु  वह  भी  बिलट  या  इस्पात  के  टुकड़ों  के  संभरण
 की  स्थिति

 परे  निर्भर करता  है  ।

 fara  शौर  तेल  मंत्री  (sit Fo के०
 दे०

 जिन  राज्यों  में
 झभी

 तक  कोई  भी  पुनर्बलन

 मिल  नहीं  उन  में  कुछ  एक  पुनर्बलन  कारखाने  लगाने  का  विचार  है
 ।

 उन
 राज्यों

 के
 परामर्श

 से

 वहां  वे  कारखाने  स्थापित  किये  जायेंगे  ।

 श्री  बालकृष्णन
 :

 किन  किन  राज्यों  में  ote  किन
 किन  स्थलों  पर  पुनर्लेखन  कारखाने

 लगाने का  विचार  ह  ?

 he
 अंग्रेजी  में
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 तरो  गेद  प्रसाद  सिन्हा  :
 इसके  उत्तर  के  लिये  मुझे  पूर्व॑  सुचना

 झ्रावश्यकता

 क्योंकि  इस  समय  मेरे  पास  वह  जानकारी  नहीं  है
 ।

 त्री  गृत्समद  इलियास
 :

 सामग्री  की  कमी  के  कारण  कलकत्ता  कौर  हावड़ा  क्षेत्र  में  कई

 छोटे  पैमाने  के  कारखाने  बन्द  हो  रहे  हैं  ।  सरकार  की  नीति  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  सहायता  करना

 इन  उद्योगों  को  कच्ची  सामग्री  संभ
 ण  के  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  वाही

 को

 tat  गजेन्  ware  सिन्हा
 :

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  यहां  कुछ  एक  ऐसी  पुनर्लेखन  मिलें

 हैं  जो  कि  विलट  के  द्वारा  चल  रही  हैं
 ।

 दूसरी  मिलें  वे  हैं  जो  कि  पुनर्वासन  इस्पात  टुकड़ों  के  द्वारा

 हैं  ।  मेरे  पास  इस  समय  वह  जानकारी  नही ंहै  जोकि  मानवीय  सदस्य  द्वारा  मांगी  जा  रही  है  ।
 परन्तु

 ऐ  सी  अनेक  पु नवे लत  मिलें  हैं  जो  कि  स्थानीय  उपलब्धि  पर  निर्भर  करती  हें
 ।

 यदि  इस्पात  के  टुकड़े

 उपलब्ध  हों  तो  वें  भ्रच्छी  प्रकार  से  चल  सकती हैं
 ।

 कौर  सम्भरण  की  कमी है
 तो  उन्हें  उत्पादन

 कम  कर  देना  पड़ेगा ।

 श्री  थातू  पिल्ले  :  क्या  यह  सच  है  कि  तृतीय  पं  वर्षीय  योजना  में  मद्रास  राज्य  को
 १००

 टन
 की

 क्षमता  का  पुन वलन  कारखाना  निर्धारित  किया  गया  है  are  क्या  उस  बारे  में  स्थिति  वैसी ही  है
 या

 कि  उस  विचार  की  बदल  दिया  गया  है
 ?

 1.0  गजेन्  प्रवाद  सिन्हा  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हुं  कि  भविष्य  में  पुनर्बलन  मिलों  की  स्थापना

 का  wet  अभी  विचाराधीन है  ।

 श्री  cas  सिह  अब  ११७  मिलों  में  से  करीब  art  मिलें  सिफ  एक  सूबे  में  हैं

 उत्तर  प्रान्तर  सी
 ०  पी०  में  fas  ३  या

 ४
 मिलें  हैं  जबकि  as  फाइव  ईयर  प्लान  में  श्राप

 कै  पेसिटी
 इन क्रीज  करने  के  वास्ते  नहीं  जा  रहे  तो  यहां  पर  इनको  खोलने  का  क्या  प्रबन्ध  किया  जा

 रहा है  ?

 जेद  rare  सिन्हा :  ११७  नहीं  कहा  १७०  कहा था  |

 थो  fag:  १७०  ही  सही  |  यह  भी  खराब  बात  है  |

 star  प्रमाद  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  को  यह  जानना  चाहिये करि  कुछ

 ऐसी  रोलिंग  मिल्स  हैं  जों  बिलेट  से  चलती  हैं  प्रौढ़  दूसरी  प्रेस  से  चलती  हैं
 ।  लेकिन  बहुत  सी  ऐसी

 मिलें  खड़ी  हो  गई  जिनको  चलाने  की  रिसपांसिबिलिटी  हमारी  नहीं  है  ।  हमने  यह  तय  भी  किया  है

 fe  पचास  आदिमयों से  कम  क  के  के  के  के  क

 ची  रघुनाथ  सिह
 :

 Teg  मेरा  प्रश्न  तो  इससे  भिन्न  था  ।

 कई  माननीय  सदस्य

 महोदय
 :  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रशन  था  इसलिये  मेंने  बहुत  से  भ्रनुपूरक  प्रदान  पूछने

 की  अनुमति
 दी

 है
 ।

 माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  उस  समय  विस्तार  gas  कर  सकेंगे  जब

 माननीय  मन्त्री  यहाँ  पर  उपस्थित  होंगे  ।

 दूसरी  बात  यह  है
 कि

 यहां  पर  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  सम्बन्ध  में  कई  प्रदान  पूछे  जा  रहे  हैं
 ।

 योजना  के  प्रभारी  मन्त्री  इसके  जिम्मेवार  हैं
 ।

 भरत  यदि  योजना  हो  गई  है  तो  वह  सभी  सदस्यों

 मूल  tas  में
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 को  परिचालित  कर  दी  जायें  ताकि  ag  बार  बार  इसके  सम्बन्ध  में  प्रशन  न  पुछ । ५  योजना  की  एक

 प्रति
 श्रवश्यमेब  परिचालित  की  जाये  शौर  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाये  ।  मैं  जानना  चाहता हूं

 कि
 क्या

 योजना  को  तय  कर  लिया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  (  श्री  सोराबजी
 :

 योजना  को  तय  करने  में  एक  महीने  से  कुछ  प्रतीक

 समय लग  जायेगा  |  उसके  बाद  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दीਂ  जायेगी  |

 सहोदय
 :

 में  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इसे  सत्र  की  समाप्ति

 से  पहले  सभा-पटल  पर  रखा  जा  सकेगा  ताकि  माननीय  सदस्य  उसके  पर  प्रदान  पुछ  सकें  ।

 fat  मोरारजी  देसाई :  हम  निश्चित  रूप  से  वैसा  ही  करने  का  यत्न  करेंगे  ।

 eas

 1११३८.  श्री  धन  ह: ह.  तारिक  :
 क्या  दिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  अध्यापन  काय  करने  वाले  व्यक्तियों  के  वेतन  कम  होने  के  कारण

 मध्यम  निम्न  श्रेणी  की  योग्यता  वाले  व्यक्ति  अ्रध्यापन  व्यवसाय  प्रपनाते  श्र

 यदि  तो  इस  व्यवासाय  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  श्रावित  करने  के  जिन्होंने

 दिक्षा  के  क्षेत्र  में  ग्रसित  सफलताएं  प्राप्त  की  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  वेतन  ग्राही  ऐसे  बढ़िया  नहीं हैं
 कि

 सर्वोतम  व्यक्ति  सामान्यतया  अ्रध्यापन  व्यवसाय  को  अपनाया  |

 निम्न  कारवाई की  गई  हैं

 (१)  सब  स्तरों  पर  वेतन  में  वृद्धि
 ।

 (२)  दूसरी प  वर्षीय  योजना  के  अंतगर्त  प्राथमिक  ale  सैकण्डरी  स्कूल  के  भ्रष् यापक ों

 के  वेतन  शादी  में  वृद्धि  के  कारण  होने  वाला  व्यय  के  ५०  प्रतिशत तक  राज्य  सरकार

 की  सहायता करना  |

 (3)  काम  की  शर्तों  को  अधिक  सन्तोषजनक

 (४)  दिक्षा  तथा  व्यावसायिक  सम्बन्धी  ज्ञान  को  बढ़ाने  के  लिये  अधिक  अवसर  देना  |

 (५)  सामाजिक  दर्जे  में  वृद्धि  भ्रध्यापकों  के  लिये  राष्ट्रीय  पारितोषक
 कौर  राज्यों  के

 उत्सवों  में  उन्हें  निमन्त्रण  दिया  जाना  |

 (६)  तीसरी  योजना  में  प्राथमिक  पौर  सै  केण्डरी  के  अध्यापकों  के  योग्य  बच्चों  को  मैट्रिक

 से  अधिक  भ्रध्ययन  करने  के  हेतु  छात्र  वृत्तियां  देने  के  लिये  उपबन्ध  किया  गया  है
 ।

 श्री  प्र्०  Ho  तारिक :  म  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वास्ते  तालीम  ने  एसा  कोई  सरवे

 किया  जिससे  यह  जाहिर  हो  जाये  कि  पिछले  चन्द  सालों  में  हमारे  कितने  ही  भ्रच्छे  उस्ताद

 प्रोफ़ेसर  बहुत  मामूलीਂ  तनख्वाह  होने  की  वजह  से  इस  काम  को  छोड़  राठौर  कामों में  लग  गये  हैं

 श्र  ATT  यह  बात  ठीक  तो  हुकूमत  ने  इस  को  रोकने  के  लिये  क्या  काम  किया  है  |

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  जो  काम  किया  उसका  ब्यौरा  हाउस  के  सामने  रख  दिया  गया

 है  यह  सच  है  कि  इस  में  लोग  लम्बे  ग्रसे  तक  नहीं  रहते  हैं  जब  उनको  कोई  अच्छी

 जगह  मिलती  तो  वे  वहां  चले  जाते  हैं
 |

 में
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 pat  वी०  चं०  भारत  के  कितने  राज्यो ंने
 ५०

 प्रतिशत  वृद्धि  का  लाभ  उठाया  है
 जो

 कार  ने  प्राथमिक  ग्रोवर  सेकेंडरी  स्कूलों  के  अध्यापकों  के  वेतन  क्रम  बढ़ाने  के  लिये  राज्यों  को
 दी

 है
 ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 सभी  राज्यों  किन्तु  मेरे  पास  इसके  आ्रांकड़े नहीं  हैं  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :  मा०  मन्त्री

 के
 उत्तर

 से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  अधिकांश  राज्यों
 ने  ५०

 प्रतिशत  बुद्धि  का  लाभ  उठाया  है
 ।

 चूंकि  प्राथमिक  स्कूल  के  अध्यापकों  के  वास्तविक

 वेतन  राज्यों  के  दूसरे  अध्यापकों  की  अपेक्षा  बहुत  कम  विशेष  कर  जहां  स्थानीय  प्राधिकारों के

 श्रघ्यापक  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  वास्तव  में  इस  ५०  प्रतिदिन  का  कया  अभिप्राय  है  और  वह

 कितना  वास्तविक  धन  खर्चे  कर  रहे  हं  कौर  ५०  प्रतिशत  से  कितनी  राशि  का  प्रभिप्रेत  है
 ?

 डा०  का०  Mo  श्रीमाली
 :

 मं
 सब  राज्यों के  बारे  में  विस्तृत  सूचना  देने  वाला  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखूंगा मा०  सदस्य  स्वयं  उसे  देख  सकते  हैं
 ।

 श्री  स०  ato  द्विवेदी
 :

 मं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  भारत सरकार के  विभिन्न  मंत्रालयों

 के  चपरासियों  तक  की  तन्ख्वाह  कौर  प्रदेशों  में  चपरासियों  रेलवे  में  खलासियों  ट्रामों

 की  तनख्वाह  भी  प्राइमरी  प्राध्यापकों
 को

 तनख्वाह  से  ऊंची  तो  क्या  भारत  सरकार  प्राइमरी  स्कूलों

 के  अध्यापकों को  उनसे  निम्न  श्रेणी  का  समझती है  ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली :  इस  में  दोनों  का  मुकाबला  करना  ठीक  नहीं  है
 ।

 चपरासियों  का  काम

 भी  जरूरी  है  भ्रध्यापकों  का  काम  भी  महत्वपूर्ण  इसमें  सन्देह  नहीं  है
 ।

 गव नें मेंट  ने  तनख्वाहें

 बढ़ाने  की  काफ़ी  कोशिश  की  है  ।  WT  माननीय  सदस्य  तो  उनको  मालूम  होगा  किਂ  पिछले  पांच

 सालों  में  सब  रियासतों  में  तनख्वाहें  काफ़ी  बढ़ाई  गई  हैं  ।  जब  कोई  भ्रच्छा  काम  तो  उसकी

 सराहना भीਂ  होनी  चाहिये  |

 भी  तंगामणि
 :

 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारें  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  को

 तोषिक  देती  हैं  प्रौढ़  कितने  राज्यों  ने  यह  पहले  से  दिये  क्योंकि एक  ऐसी  सूचना  थी  कि  मद्रास

 राज्य  सरकार  ने  इस  महीने  की  २४  तारीख  को  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  को  पारितोषिक  दिये

 हैं

 महोदय  :
 मेँ  इसकीਂ  अनुमति  नहीं  देता

 ।
 मुख्य  प्रदान  का  सम्बन्ध  अध्यापकों  के  वेतन

 इरादी से  है  ।

 pat  एक  प्रदान  के  उत्तर  में  माननीय  मन्त्री  ने  बताया  है  कि  प्रारम्भिक  स्कूलों  के

 अ्रध्यापकों  को  भी  पारितोषिक  के  द्वारा  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ।  क्या  उन  भ्रध्यापकों को  विशिष्ट

 राज्य  पारितोषिक दिये  जाते  हैं  ।  यह  प्रोत्साहन  का  एक  सत्र  क्योंकि  भ्रच्छे  अध्यापक  भ्रध्यापन  का

 व्यवसाय छोड़  रहे  हैं  ।

 डा०  का०  ला०
 श्रीमाली

 :
 मेरे  पास  यह  सूचना  नही  है  ।

 मुझे  राज्य  सरकारों  से  यह  सूचना

 प्राप्त  करनी  होगी  ।

 श्री  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  सरकार  तीसरी  योजना  में  निःशुल्क

 ate  म्निवायं  शिक्षा  जारी  करना  चाहती  क्या  सरकार  तीसरी  चौथी  योजनायें  भी  बराबर

 slash  में
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 गंडा०  का०  ato  श्रीमाली
 :

 तीसरी  योजना  बनाई  जा  रही  है  कौर  भ्रान्ति रूप  में  तैयार

 होने  वाली  है  ।  चौथी  योजना  का  भ्र भी  विचार  भी  नहीं  किया  गया  ak  माननीय  सदस्यों  को  उसके

 बारे  में  तो
 प्रतीक्षा

 करनी  पड़ेगी  ।  प्राथमिक  दिक्षा  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  वह  सब  राशि  दे  दी  गई

 है  जो  उन्होंने  प्राथमिक  शिक्षा  के  विस्तार  के  लिये  मांगी है

 ्रो चे०
 राठ  पट्टा भि रामन  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  श्रीवास  की  सुविधा

 अध्यापको ंके  लिये  बड़ी  श्रीकांत  होती  क्या  सरकार  इस  श्राव्य  के  लिये  कोई  कारवाई  कर

 रही  है  कि  स्कूलों  के  समीप  अझ्रघ्यापकों  के  लिये  रहने  की  बस्तियां  बना  दी  जाय  ?

 डा०  काठ  ला०  श्रीमाली :  सरकार  स्त्री  श्रघ्यापकों  के  लिये  क्वाटर  बनाने  के  लिये  विशेष

 अ्रनुदान दे रही है दे  रही  है
 ।

 दूसरे  क्वार्टरों  के  लिये  कुछ  ऋण  दिये  जाते  हैं  परन्तु  इस  मामले  में  प्रत्येक  राज्य

 में  तरीका  भिन्न  भिन्न  है  ।

 डा०  सुशीला  नायर  :  जनगणना  के ग्रांकड़ो  से  जनसंख्या  के  प्रत् यधिक  बढ़  जाने  का  पता  चलता

 इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  तीसरी  योजना  के  तक  प्राथमिक  श्रेणियों  के  सब  बच्चों  के  लिये

 निशुल्क  ate  श्ननिवायं  शिक्षा  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  भ्र भी  मान्य  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  श्रीमान् |

 पिछड़े  ज

 श्री  भक्त  ata

 श्री  नवल  प्रभाकर :

 भर  रामकृष्ण गुप्त  :

 गृहकार्य  मंत्री  २१  १६६०  के  पता  रांकित  प्रदान  संख्या
 CaN  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछड़े  वर्गों  की  कल्याण  योजनाओं  को  ठीक  प्रकार  से  कार्यान्वित  करने  के  एक

 केन्द्रीय  समिति  स्थापित  करने  का  जो  प्रश्न  विचाराधीन  क्या  इस  बीच  उस  के  बारे  मे  कोई  अन्तिम

 frig  कर  लिया  गया  ak

 यदि  तो  क्या  समिति  के  सदस्यों  के  इस  के  कार्य-क्षेत्र
 व

 कार्य  प्रणाली  शादी  पर

 प्रकाशा  डालने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (  श्रीमती  जी  a

 एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  गया है  ।
 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध

 संख्या  १६]  \

 श्री
 भक्त  दर्शन  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बध  में  श्रभी  तक  पिछड़े  वर्गों  के  लिये

 जो  होता  रहा  इस  नई  समिति  के  द्वारा  वहू  काम  किस  तरह  से  होगा
 प्रो

 उस  की  क्या  विशेषता

 होगी  t

 श्रीमती  आल्वा
 :

 यह  समस्या  बहुत  देर  से  मंत्रालय
 के
 सामने

 थी  ।  जब
 प्राक्कलन  समिति

 ने

 ait  सिफारिश  den  ४  में  सुझाव  दिया  था  कि  एक  से  श्रमिक  समिति  होनी  चाहिये  |  श्री  पिछले

 मूर  च्
 में
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 सप्ताह ही  केन्द्रीय  समिति  बना  दी  गई  है  इस
 में

 विभिन्न  मंत्रालयों  के-प्रतिनिधि  हैं  +  श्री

 समितिਂ  की  बैठकें  होगी  ate  वह  समन्वय  का  जितना  काम  कर  करेगी
 ।

 हो  भक्त  दर्शन  :
 माननीय  मंत्री  जी  मुझे  क्षमा  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  ठीक  तरह  से  नहीं  दिया

 गया  है  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रब  तक  जो  कायें  हो  रहा  इस  कमेटी  के  बन  जाने  से  उसमें  क्या

 विशेष  सहूलियत होगी

 श्रीमती  श्राल्वा
 :

 समिति  की  स्थापना  २२  मैचों  को
 की

 गई  मैं  इस
 का

 उत्तर

 केसे  दे  सकता  हुं  ।

 श्री  तिम्मय्या  :  इस  समिति  के  ste  क्या  काम  हैं
 ?

 श्रीमती  समिति  पिछड़ी  श्रेणियों  के  कल्याण  की  श्रेणी  में  श्राने  वाली  सब  सेवायें

 प्रदान  जैसे  सावे  जनक  स्वास्थ्य  इरादी  ।

 प्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  पिछड़े  वर्गों  के  समारोह  की  झर  दिलाया

 गया है  are  रविवार को  मद्रास  में  ग्रा  था  are  जिसमें  संकल्प  पा  रित  किय  गये  थे
 ?

 श्रीमती  श्रात्वा
 :

 sit  तक  नहीं  |  यह  पिछने  रविवार  को  ही  तो  gar  ar
 ।

 fat  रामकृष्ण गुप्त
 :

 क्या  यह  समिति  अपना  प्रतिवेदन  देगी  यह  स्थायी होगी  ?

 श्रीमती  श्राल्वा  :
 समिति  के  काम  करने  तथा  प्रतिवेदन  देने  के  योग्य  होने  के  थि  st  हम

 प्रतिवेदन  की  बात  सोचेंगे  ।

 श्री  भा  Fo  गायकवाड़  :
 क्या  सरकार  ने

 अन्तिम
 रूप  से  फैसला  कर  लिया  है  कि

 अमुक  प्रकार
 की  जातियां  पिछड़ी  श्रेणियों  में  शामिल  की  जानी  चा  हों  रोक  यदि  तो  उनकी  जन  संख्या  कितनी  है

 तथा  इस  समिति  को  प्रतिवेदन  पेदा  करने  में  कितना  समय  लग  जायगा  ?

 श्रात्वा  :  यह  प्रदान  पूरक  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।  तो  राज्य  सरकारें इस  प्रदान

 पर  विचार  कर  रही  हैं  कि  किन  को  पीड़ा  श्रेणी  में  that  किया  जाय  |

 fat  भा०  गायकवाड़  :
 चूंकि  सरकार  पिछड़ी  श्रेणियों  के  लि  कुछ  करने जा  रही  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  कितनी  जातियां  पिछड़े  वर्गों  में  शामिल  की  गई  हैं
 ।

 हमें  पता  होना  चाहिये कि

 किन  को  पिछड़े  tt  माना  जाता है  ।

 :
 क्या  सरकार  ने  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  बना  ली  है  या

 —

 श्रीमती  श्रात्वा
 :

 नहीं  ।  हम  ने  नहीं  बनाई  ।

 parr  महोदय  :
 क्या  पिछड़े  वर्गों की  सुची  कीਂ  सिफारिश  करना  समिति  का  उत्तरदायित्व

 है ? a

 श्रीमती  श्रद्वा  :
 नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  कोई  सुची  है  ।  यदि  यह  समिति

 केवल  सुविधायें  प्रदान  करने  भर  पिछड़े  वर्गों  की  उन्नति  के  लिये  सिफारिशें  करने  के  लिये  बनाई  गई

 तो  मा»  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  क्या  पिछड़े  वर्गों  की  सुची  बनाई  जा  १
 |

 fasta
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 श्रीमती  श्राल्वा  :
 यह  समिति  निम्न  कार्य  के  लिये  बनाई गई  है

 ।
 मैं  वक्तव्य पढ़  दूंगी-

 भिनाय  महोदय  :
 में  इसके  बारे  में  नहीं  पूछ  रहा  हूं

 ।
 इस  fata  को  पिछड़े  वर्गों  को  सुविधा यें

 प्रदान करने  के  प्रदान  पर  अपने  श्रमिकों  प्रशन  करना  होगा  ।  जब  तक  समिति  को  यह  पता  नहीं  होगा

 कि  पिछड़े  at  कौन  से  तो  यह  कसे  काम  कर  सकती  है  ?  विभिन्न  पिछड़े  वर्गों  को  विभिन्न  प्रकार

 की  उन्नति  या  सहायता  की  जरूरते  होगी  ।  यह  जाने  बिना  कि  कौन  पिछड़े वर्ग  में  है  समिति  अपनी

 सिफारिशें  कैसे  दे  सकती  है  ?  इस  प्रशन  का  उत्तर  कया  है  ?

 श्रीमती  area  :
 पिछड़े  वर्गों  में  अनुसूचित  अनुसूचित  श्रादिम  जातियां  तथा  अन्य

 पिछड़ ad  ora  हैं  ।  पिछड़ेपन  की  परिभाषा  ग्राम  होनी  बाकी  है  ।

 former  महोदय
 :

 कया  पिछड़े  वर्गों  की  कोई  बनाई  गई  है  ।  अथवा  केवल  माननीय  मंत्री

 का  wat है  ।

 आल्वा  :  अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  at  सुची है  परन्तु  पिछड़े  वर्गों  की

 कोई  सूची नहीं  है  ।  संबंधित  राज्यों  ने  भ्र पने  राज्यों  के  पिछड़े  वर्गों  की  सुची  बना  ली  हूरो  उनको

 वे  सहायता दे  रहे  हैं  ।

 ी
 तंगा मणि

 :
 कया  श्री  विश्वनाथन  के  सभापतित्व  में  बनाई  गई  समिति समन्वय  करने  की  स्थाई

 समिति है  जो  विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा  किये  गये  कल्याण  कार्यों  का  समन्वय  करने  को  लगातार  बैठेगी  ।

 मती  आल्वा  :  सभापति  के  निर्णय  के  अनुसार  ही  समिति  की  बैठक  समय  समय  पर

 होगी  ।  समिति  विशेषज्ञों को  भी  बैठक  में  बुला  सकती  हैं
 ।

 महोदय  :
 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  समिति  सरकार  को  परिसर  देने  के

 स्थायी  समिति  है  waar  एक  तदथें  समिति है  |

 श्रीमती  आल्वा
 :

 जी  यह  एक  स्थायी  समिति  है
 |

 श्री  थानू  पिल्ले  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  में  एक  गलती  स्पष्ट  रूप  से  दिखाई  देती  है
 ।

 मैं

 समझता  हूं  कि  पिछड़े  वर्गों  की  सूचीਂ  बनाई  हुई  है  हम  उसी  के  आधार  पर  छात्रवृत्ति देते  हैं  ?

 froma  महोदय
 :

 क्या  पिछड़े  वर्गों  कीं  कोई  केन्द्रीय  सुची  है
 ?

 श्रीमती  आल्वा
 :  नहीं  ।  पिछड़े  वर्गों  की  कोई  केन्द्रीय  सुची  नहीं  है

 ।
 श्रतुसुचित  जातियों

 तथा  ख़ादिम  जातियों  की  सूची  अवश्य  है  ।

 fat  थानू  क्या  अनुसूचित  जाति  नादिम  जाति  के  प्रति  रिक्त  अन्य  पिछड़े  वर्गों  को

 छात्रवृत्तियां  दी  गई  हैं  ate  यदि  तो  यह  छात्रवृत्तियां  किस  सुची  के  श्राघार
 पर  दी

 गई

 आल्वा
 :

 विभिन्न  राज्यों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर
 ।

 प्रो  यादव  नारायण  जाधव  पिछड़े  aa  कौन  से  हैं  इसका  निर्णय  किस  आधार  पर  किया

 जाता  है
 ?

 क्या  उन  प्रत सूचित च्च्  जाति  के  लोगों  को  जो  हाल  में  ही  बौद्ध हुए  पिछड़े वर्गों  में  रखा

 जायेगा  ?

 भेजी
 मैं
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 महोदय  :  माननीय  सदस्य  बहुत  ब्योरे  पूछ  रहे  हैं
 ?

 गश्री भक्त दर्शन भक्त  दर्शन  :  पिछड़े  वर्गों  के  बारे  में  बहुत  वर्ष  पहले  काका  साहेब  कालेलकर जी  की

 भ्रध्यक्षता में  एक  समिति  बनी  थी  उस  ने  जो  सिफारिशें  की  थीं  उन  पर  इतने  वर्ष  बीत  जाने  के

 बाद  भी  निर्णय  नहीं  हो  पाये  हैं  कौर  इसਂ  बारे  में  श्री  एक  समिति  बनाई  जा  रही  में  जानना  चाहता

 कि  Far  जो  रिपोर्ट  उस  समिति  ने  दी  उस  को  समाप्तਂ  कर  दिया  गया  है
 ?

 श्रीमती  श्रात्वा  :  यह  प्रदान  मुख्य  प्रदान  से  भिन्न  है  मुख्य  केवल  समिति  कीं
 स्थापना

 के  बारे में  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्यਂ  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  काका  कालेलकर  साहब के

 सभापतित्व में  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  बनाने  के  लिये  एक  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  ।

 श्रीमती  श्रात्वा  :  जी  हां
 ।  परन्तु  पिछड़े  वर्गों  का  कभी  sere  निश्चित  नहीं  किया  गया

 है  ।

 पत्री  रंगा  :  आपने  कई  बार  सभा  में  श्रादेश  दिया  है  कि  राष्ट्रीय  महत्व  के  आयोगों  के  महत्वपूर्ण

 प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखे  जान  चाहियें  सरकार  को  यह  बताना  चाहिये  कि  सरकार ने  उस  पर

 कोई  निर्णय  किया  है  श्रथवा  नहीं  ।  कई  वर्ष  हो  जाने  के  बाद  भी  प्रतिवेदन  पर  कभी  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  गया  है  उस  को  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  है  ।  क्या  सरकार उस  को  अब  सभा  पटल

 qt  रखेंगी ?

 मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री  :  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  पिछड़े

 वर्गों के  लिय  आयोग  कुछ  समय  पहले  नियुक्त  किया  गया  था  प्रतिवेदन सव  सम्मत  नहीं  था  ।  स्वयं

 सभापति  समिति  की  सिफारिशों  से  सहमत  थे  कौर  भारत  सरकार  भी  उन  सिफारिशों को  स्वीकार

 नहीं कर  सकी  ।  इसलिये  उन्होंने  प्रतिवेदन  के  साथ  साथ  एक  ज्ञापन  भी  दिया  जिस  में  बताया  गया  था

 कि  प्रतिवेदन  को  किस  लिये  स्वी  कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  सरकार  तब  नये  सिरे  से  विचार  कर  रही

 है  कि  पिछड़ेपन  का  निर्णय  किस  आघार पर  किया  जायेगा  ।  सरकार  ने  दो  तीन  योजनाओं  पर  विचार

 किया  कौर  श्री  यह  मामला  राज्य  सरकारों  पर  ही  छोड़  दिया  गया  है  ।  राज्य  सरकारों ने  अपनी  सूची

 स्वयं  बना  ली  है  कौर  हम  कल्याण  योजनाओं  तथाਂ  मे  ट्रिक  के  बाद  के  विद्यार्थियों  को  छात्रवृत्तियां  देने  के

 लिए  राज्य  सरकारों की  सुची  को  स्वीकार  कर  रहे  विमान  समिति  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रा

 लयों  के  संबंध  में  है  ।

 मंत्री  रंगा
 :

 ग्रुप  ने  यह  निर्णय  कब  किया  था  कि  यदि  आयोग  के  सदस्यों  को  मतैक्य  न  हो  तो

 उस  के  प्रतिवेदन को  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  जाना  चाहिये ?

 श्री  दातार  :  यह  TAT  पटल  पर  रखी  जा  चकी  है  ।

 pat  रघुनाथ  सिह  :  मैसूर  सरकार  की  सूची  के  प्त सा चय  वहां  की  €०  प्रतिशत जनता  पिछड़े

 वर्गों  में  श्री  जातीਂ  क्या  सरकार  इस  बात  को  जानती  है  ?

 महोदय :  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  बहुत  माननीय  सदस्यों  की  रुचि  इस  प्रशन  में  है  ।

 केन्द्र  ने  पिछड़ेपन  के  बारे

 दें

 अरब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है

 ।  वह  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों

 के  अनुसार काम  करते  हैं  ।  श्री  रघुनाथ  सिंह  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  मो  आ्राक्षित  करना
 कशिश टाटा टिटो ॉटीीएणजएगएं एणयतधाणाीशएटाा

 मूर  wash  में
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 चाहते  हैं  कि  केवल  ब्राह्म  गों  को  छोड़  कर  ate  सभी  सम्प्रदायों को  एक  राज्य  में  पिछड़े  वर्ग  घोषित

 कर  दिया गया  है
 ।  क्या

 सरकार  ऐसा  जानते  हुए  भी  राज्य  सरका  की  सिफारिशों  को  स्विच
 करती  रहेगी  erat  कुछ

 स्वयं  भी  विचार  करेगी  ?

 श्री  दातार  :  में  बताना  चाहता हूं
 कि  श्री  रघुनाथ  सिंह  ने  जो  कुछ  बताया  है  वह  ग्रस्त

 सही  है  ।  मसूर  राज्य  निश्चय  ही  एक  ऐसा  राज्य  था  जहां  पर  श्रीकांत  समुदायों  को  पिछड़ा  हुश्न

 मान  लिया  गया  था  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  ने  अब  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो  मामले  पर  विचार

 कर  रही  इस  समिति  का  प्रतिवेदन मिल  जाने  पर  मंसूर  सरकार  पिछड़ेपन  का  निर्णय  करने  के

 बारे  में  विचार  करेगी  |

 श्री  त्यागी  :  क्या  इसका  निर्णय  करने  के  बारे  में  पिछड़ेपन  की  परिभाषा  प्रत्येक  राज्य  में

 पलंग  लग  हैऔर  केन्द्रीय  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  दी  जा  सकती  थी  ?  बड़ी  जोव बात  है  |

 श्री  दातार  :  श्री  त्यागी  द्वारा  बताई  गई  बात  अदात  ठीक  है  क्योंकि  पिछड़ेपन  के  बारे  में

 विभिन्न  राज्यों  को  विचार  करना  इस  समय  भी  राज्यों  में  पिछड़े  वर्गों  की  अलग  अलग  सूची  है  ।

 हम  उनमें  हस्तक्षेप  नहीं  करते हैं  ।  जब  सहायता  का  प्रदान  श्राता है तब है  तब  हमारा  सम्बन्ध  उससे  होता

 है  कौर हम  राज्य  सरकारों का  श्रतुकरण  कर  लेते  हैं  |

 श्री  त्यागी  :  में  यह  कहना  चाहता  था  कि  पिछड़ेपन  की  प्ररिभाषा  अखिल  भारतीय

 होनी  परन्तु  उनके  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  है  |

 श्री  गजराज सिंह
 :
 आपने  पिछले  सत्र  तथा  उससे

 भी
 पिछले  सत्र  में  कहा  था  कि  श्राप  इस

 प्रतिवेदन  पर  एक  नियमित  दिन  के  प्रस्ताव  को  ग्राह्म  करेंगे  ।  परन्तु  सरकार  ने  इस  प्रतिवेदन  पर

 चर्चा  करना  स्वीकार  नहीं  किया  |  क्या  श्राप  सरकार  को  बाध्य  करेंगे  कि  इस  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  हो  ।

 सहोदय
 :

 बड़ी  कठिनाई  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  के  दो  विचार  हो  जाते  हैं  ।

 व्यय  पर  चर्चा  के-समय  मैंने  कहां  था  कि  किसी  शनिवार  को  बेठ  कर  इन  प्रतिवेदनों  पर  चर्चा  कर

 ली  aa ।

 कि  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।  दा निवार  को  हम  बैठना  नहीं  चाहते हैं  ।

 द्रव्य  महोदय  :  जब  माननीय  सदस्य  दा निवार  को  नहीं  चाहते  हैं  तो  में  कुछ  नहीं

 कर  सकता  |  बजे  के  बाद  बैठना  हरसंभव  है  ।  ५  बजे  के  बाद  भी  होता  है  कि  केवल  अध्यक्ष

 श्र  मंत्री  यहां  रह  जाते  हैं  शेष  सदस्य  धीरे  धीरे  उठ  कर  चले  जाते  हैं  ।

 श्री  त्यागी
 :

 मेरे  प्रदान
 की  उत्तर

 नहीं  दिया  गया
 ।

 सहोदय  :  माननीय  मंत्री  नहींਂ  कह  चुके  हैं  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 क्या  सरकार  पिछड़ेपन  का  निर्णय  करने  के  लिए
 श्रमिक

 दशा  पर

 भी  विचार  करेगी  ।

 आल्वा
 :

 जी
 इसको

 भी  एक  आधार  माना  जा  रहा  है
 ।
 ee
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 राष्ट्रीय  कोयला  विकास
 निगम

 भुरका

 rey  श्री  नादानो  :

 कया  खान  प्रौढ़  इंधन  मन्त्री  २०  १९६०  के  तारांकित संख्या  १०  १६

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंग  कि

 राष्ट्रीय  कोयला
 विकास

 निगम  द्वारा  चालू  वर्ष  के  दौरान
 जो

 २२.
 १२

 करोड़  रुपया
 व्यय  किया  जायेगा  उसका  ब्यौरा  क्या

 एक  वर्ष  में  इतनी  बड़ी  रकम  व्यय  करने  के  क्या  का  रण  हैं

 ma  तक  क्या  सफलता यें  प्राप्त  हुई  हैं  are  निकट  भविष्य
 में  क्या

 सफलता  प्राप्त  होने

 की  सम्भावना  ह
 ?

 खान  ate  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजेन्द्र
 प्रसाद

 मार्गोपाय  स्थिति के  हाल  के  मूल्यांकन  के  फलस्वरूप  निगम  ने  श्रीमान  लगाया  कि
 वर्ष

 में

 १६,  ८३  करोड़  रुपये  होगा  कौर  २२.  १२  करोड़  रुपये  नहीं  होगा  जसा कि  पटले  अनुमान  लगाया

 गया  था  |  सभा  पटल  पर  एक  तुलनात्मक  विवरण  रखा  जाता  ह  जिसमें  पहले  प्रौढ़  वर्त  मान
 प्राक्कलन

 का  ब्योरा है  ।  परिशिष्ट  ४,
 अनुबन्ध  संख्या  9]

 लगभग  ८०
 प्रतिशत  व्यय  मशीनों  प्रौढ़  उपकरणों  की  खरीद  के  बारे  में  है  जो

 कि  नई

 खानों  के  तेजी  से  विकास  के  लिये  भ्रामक  ह  ।

 PERO  में  उत्पादन के  आधार  निगम  द्वारा  प्राप्त  उत्पादन  की  वार्षिक

 दर  १३०.७  लाख टन  १९६१  में  यह  इरादा  की  जाती  ह  कि  १३४५  लाख  टन  का  उत्पादन

 लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  जा  गा

 श्री  मुरारका  :  विवरण  से  पता  चलता  ह  कि  निगम  द्वितीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  मशीनों

 कौर  उपकरणों पर  १३  ७०  करोड़  रुपये  खच  कर  रहा  lo  ये  मशीनें प्रौढ़  उपकरण  समूची  योजना

 afa के  थे  ।  क्या  मे  जान  सकता  हूं  कि  इन  मशीनों  शौर  उपकरणों  को  योजना  के  अन्तिम  वर्ष

 में  खरीदने  का  क्या  लाभ  चय े थ - आ ग्रौर  इन  मशीनों  प्रौढ़  उपकरणों  से  उन  नई  खानों  के  विकास  में  किस

 प्रकार  सहायता  मिलेगी  जो  द्वितीय  योजना  काल  में  खोली  जाने  वाली  थीं  ?

 fart  att  तेल  मंत्रो  तक  दे०  १३  ७०
 करोड़  रुपये  की  रकम  जो  कुल

 व्यय  का
 ८०  प्रतिशत  मशीनों उपकरणों  की  खरीद  के  बारे  में  ह  ।  इन  मदीने  प्रौढ़  उपकरणों

 सि  बि
 के  लिये  पहलें  के  वर्षों  में  जिंदलों  को  क्रयादेश दिये  गये  थे  ।  ये  मशीनें  प्रौढ़  उपकरण  इस  वर्ष  प्राप्त

 हुई  इसका  भुगतान  करना  पड़ा  ।  हमारी व्यवस्था  के  भ्रनुसार  इसका  पहले

 भुगतान न  किया  जा  सका  ।  इस  १२३
 ७०

 करोड़  रुपये
 की

 रकम  में  ३  .
 ७

 करोड़  रुपये  की  रकम

 भी  ifr हे  जो  वर्ष  PEEQ  में  प्राप्त  होने  वाली  मशीनों  के  लिये  पेशगी  दी  गयी

 त्री  मुरारका  :  wet  यह  नहीं  ह  ।  जब  कि  इन  मशीनों  की  समूची  दूसरी  योजना  की  अवधि

 के  लिये  आवश्यकता  इनको
 योजना  के  अ्रन्तिम  वर्ष  में  लेने  का  क्या  लाभ  है

 ?

 महोदय :  उन्होंने  यह  बता  दिया  है  कि  इन्हें  पहले  प्राप्त  करना  असम्भव  था  |

 pat  मुरारका :  नहीं  ।  इन्हें  पहले  लेता  कसे  असम्भव  था ?

 ayer
 at
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 महोदय
 :
 उन्होंने ऐसा  ही  कहा  है  |

 श्री  मुरारका
 :
 उन्होंने यह  नहीं  कहा  |  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  इस  रकम  का  ८०  प्रतिशत

 मशीनों  उपकरणों
 के

 आयात  पर  खर्च  हो  रहा  यह  है  कि  इसके  पहले  आयात  करने

 का  भ्रायोजन था था  ॥

 ग़मकदे के०  दो
 मालवीय

 :  इसका  पूर्व  के  वर्षों  में  आयोजन  था  कौर  करार  के  मूल्य

 ६की  भुगतान  तब  करना  था
 जब

 पूरा  सामान  ग्रा
 अरब  उस

 करार  के  अनुसार मूल्य  वर्ष  १६६०-

 ६१  में  चुकाया जाना  था  ।

 pret  महोदय  :  वह मूल्य के  बारे  में  नहीं पूछ  रहे  हैं  ।  वह  यह  पूछ  रहे  हैं  कि  इन  मशीनों कौर

 उपकरणों
 की

 समूची  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  आवश्यकता  तो  वह  केवल  योजना  के

 पन्त  में  क्यों  हासिल  की  गयीं  |

 fat क०
 to  मालवीय

 :  मशीनें  प्रौढ़  उपकरण  यहां  उस  व्यवस्था  के  अनुसार  प्राप्त  हुयी

 जो  सम्भरणकर्ता कर  सकते  थे  |  मेरे  पास  उस  व्यवस्था  का  व्यौरा  नहीं  है  जो  योजना  बनाने  के

 समय  से  लेकर  मशीनों  के  प्राप्त  होने  और  उनका  मलय  चकाने  तक  के  समय  तक  की  गयी  ।  यदि

 वह  व्यौरा  मेरे  पास  होता  तो  माननीय  सदस्य  को  यह  संतोष  हो  जाता  कि  इसमें  सरकार  का

 कोई  दोष  नहीं  ह  ।

 श्री त०
 ब्०

 बीटल  राव  विवरण  से  पता  चलता  ह  कि
 पिछल  वर्ष  रेलवे  साइडिंग के  लिये

 १  करोड़  रुपया  रखा  गया  था  परन्तु  वास्तव  में  हमने  खर्च  किया  कुल  ५  लाख  अर्थात

 केवल  ४५  प्रतिशत  खर्चें  किया  गया  ।  इसके  लिये  कौन  व्यक्ति  जिम्मेवार  है  कौर  इस  कमी  के  क्या

 कारण  हैं  क्योंकि  रेलवे  साइडिंग  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  क्योंकि  इसके  बगैर  परिवहन  में  गतिरोध

 उत्पन्न  हो  जायेगा  ?

 pat हि  दे०  मालवीय  :  ऐसी  बात  नहीं  ह  जसा  कि  मेरे  मित्र  समझ  रहे  तथ्य यह  ह  कि

 १  करोड़  रुपये  की  राशि  जो  छोड़ी  गयी  हू  उसकी  कोयला  खादानों  में  रेलवे  साइडिंग  के  लिये  पूर्वे

 प्राक्कलनों  में  बचत  की  सम्भावना  ह  जो  कि  श्री  रेलवे  स्वयं  बनायेगी  ।  हिन्दुस्तान स्टील  ने  जिस

 रकम  का  हिसाब  लगाया  था  वह  गरब  रेलवे  को  हस्तांतरित  कर  दी  गयी  ह  श्रौर  वे  ही  सहायता  प्राप्त

 साइडिंग  के  खर्चे  का  बोझ  उठायेंगे  |  इसमें यह  कमी  की  गयी  |

 pat त०  ब०  राव  में  नहीं  जानता  कि
 मंत्री  महोदय  ने  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  की  चतुर्थ  वार्षिक  रिपोर्ट  पढ़ी  ह  या  नहीं  जिसमें  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  लिखी  हु  कि  उत्पादन

 में  कमी  साइडिंग  न  बनने  के  कारण  यदि  सहायता  प्राप्त  साइडिंग  भी  तो  कोयला  खानों

 को  सहायता  प्राप्त  साइडिंग  की  लागत  का  ७०-८०  प्रतिशत तक  देना  पड़ता  है  ।  ?  करोड़

 में से  कम  से  कम  ८०  लाख  रुपये तो  खच  किये  ही  जाने  चाहियें |

 श्री  क्०  दे०  सालवीय  :  मैंने  केवल  यह  बात  कही  हूँ  कि  साइडिंग  सम्बन्धी  बचें
 को

 प्राप्त  साइडिंगਂ  नामक  शीष  के  नत  त  रेलवे  को  हस्तांतरित कर  दिया  गया  ह  इस  लिये  प्राक्कलनों

 में  यह  सब  कमी  की  गयी  ह  ।

 श्री यादव  नारायण  जाघव
 ये  मशीनें  प्रौढ़  उपकरण  किस

 देश
 से  प्रौढ़  किस  साथ  से  आयात

 नवविधा
 की  गयीं

 ?

 ए

 मल  अंग्रेजी  में
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 pat  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  :  यह  आयात  विभिन्न  देशों  से  किया  गया  ।  यह  ब्रिटेन

 और  कुछ  जर्मनी से  भी  हुमा  |

 pat  नथवानी  :  प्रत्येक  कोयला  खान  से  जितना  उत्पादन  करने  का  सरकारी  लक्ष्य  था  क्या

 चह  पूरा  कर  लिया  गया  हैं  ,  यदि  तो  कौनसी  कोयला  खानों  में  यह  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  गया

 है ब्र ौर  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 श्री  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा  :
 set  के  उत्तर

 में  में  बता  चुका हूं  कि  जहां  तक  उत्पादन

 के  लक्ष्य  का  सम्बन्ध  १९६१  के  उत्पादन  के  झांकड़ों  के  अनुसार  हमने  उत्पादन  लक्ष्य  प्राप्त

 कर  लिया है  |

 लि  नथवानी
 :.  पृथक  कोयला  खदानों  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।

 fant  महोदय  :
 में  पृथक  पुस्तक  कोयला  खदानों  की  अनुमति  कैसे  दे  सकता हुं

 ?

 श्री  गजे  प्रसाद  सिन्हा  :  कई  कोयला  खदाने  हैं
 ae

 उन  खदानों  के  उत्पादन  के  आंकड़ों

 ser  ब्यौरा  देना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  विद्या  चरण  दिल  उन  निर्माताओं  जिनको  क्रयादेश  दिये  गये  सं  भरण  का

 कोई  समय  बताया  था  कौर  यदि  तो  क्या  सभी  मशीने  समय  पर  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  shee

 को  दे  दी  गयीं  ग्रीवा  उन्होंने  सं भरण  के  समय  का  कोई  उल्लंघन  किया  ?

 fat गज  प्रसाद  सिन्हा  :  यह  बात  बहुत  विस्तृत  हे  कौर  इंस  समय  मेर  पास  वह

 कारी  नहीं  हैं  ।
 यदि  माननीय  सदस्य  २  सब  ब्यौरा  जानना  चाहते  तो  यदि  एक  पृथक  प्रश्न  की

 सुचना  दी  जय  तो  मैँ  उन्हें  बता  दूंगा  |

 faut  विद्याचरण  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  सं  भरण  के  समय  का  पालन

 || वहीं  किया  क्योंकि  ऐसे  मामलों  में  भारी  दण्ड  की  व्यवस्था  हैँ  |

 गश्रथ्यक्ष  महिला  :  बहुत  अच्छा  |  अगला  प्रश्न  ।

 श्रौजारी  oat  धातुमिश्चित  इस्पात

 शो  नवजातों  :

 pre  प  श्री  मुरारका  :

 कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  २०  Rake  तारांकित  दन  संख्या  १०१२

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झौजारी  श्र  धातु मिश्रित  इस्पात  की  क्षमता
 के

 लिए  लाइसेंस  देने

 के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया गया  है  ;

 कुल  कितनी  क्षमता  का  लाइसेंस  दिया  गया है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  गजे  प्रसाद  ओर

 सभा-पटल पर  एक  विवरण
 रख  जाता  है  ।

 मल  पभ्रंपरेजी  में

 अचा  (51)
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 विवरण

 भ्रौजारी  ate  घातुमिश्रित इस्पात  की  एक  किस्म  है  ।  श्रतिरिवत  क्षमता  का  श्री  करने  आयोजन

 के  लिये  न्यूनतम  मात्रा  में  मोली  बडी नम  कौर  श्रव्य  घातुमिश्रित  तत्वों  के
 जिनके  लिय  विशेष  संयंत्र  की  आवश्यकता  केवल  धातुमिश्चित  इस्पात  aaa  की  श्रावश्यकता

 का  मूल्यांकन किया  गया  है  ।  ऐसे  इस्पात  के  लिये  वर्तमान  अथवा  लाइसेंस-प्राप्त  क्षमता  लगभग

 १०,०००  टन  है  |
 यह  लगाया  गया  है

 कि
 तृतीय  योजना  के  ea  तक  यह  आवश्यकता

 लगभग
 २००,०००

 टन  होगी  |  क्यों  इस  क्षमता  तक  उत्पादन  को  पहुंचने  में  समय  लगता  आरम्भ

 में  प्रति  वर्ष  २०
 ०,०००

 टन  उत्पादन  के  लिये  श्रावक  क्षमता  के  लिये  लाइसेंस  देने  की  प्रस्थापना

 है  ।  केन्द्रीय  धातु मिश्रित इस्पात  संयंत्र  लगभग  ५०,०००  टन  करेंगे  |  प्रायः  कारखाने

 ३५,०००
 टन  का

 श्रंदादान
 करेंगे  ।  कई  शेन-पत्र प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  से  बाकी  १  @0,900 dq टन

 के  उत्पादन  के  लिये  sarge  भ्रतिरिकत  क्षमता  के  लिये  छांटना  पडेगा  |  स  मारे में  शीघ्र

 ही  निर्णय  किये  जान  की  aren  है  |

 ऐसे  धातुमिश्चित  इस्पात  के  ढांचे  ate  धातु मिश्रित  इस्पात  बनाने  के  जिनके  लिये  विशेष

 महीनों  की  श्राववयकता नहीं  लगभग  {0,000  टन  की  विधि  करने  की  क्षमता  है  ।  इसके

 Yo  टन  का  प्रौर  लाइसेंस  दिया  गया  है  |  १००,०००  टन  का  लाइसेंस  देने का  प्रइन

 विचाराधीन है

 श्री  नथवानी  :  केन्द्रीय  धातुमिश्रित  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  में  कया  प्रगति  की  गयी

 है  ।  आपने  भ्र पने  उत्तर  में  इस  केन्द्रीय  धातु मिश्रित  इस्पात  संप्रत्र  का  जिक्र  किया  है  ।  इस में

 क्या  प्रगति की  गयी

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  जैसा  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  हमारी  दुर्गापुर में  एक  केन्द्रीय

 घातुमिश्चित  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने
 की

 प्रस्थापना  है
 ।

 स्थान  के  बारे  में  निर्णय  कर

 है  |  इस  समय  हमने  ५०,०००  टन  की क्षमता  का  मूल्यांकन  किया  है  जिसको  भविष्य  में  बढाया

 जा  सकता है  ।  इस  समय  हम  जानकारी  के  लिये  विभिन्न  देशों  से  बातचीत  कर  र  हे  हैं  प्रौढ़  इस

 बाद  कौर  प्रगति की  जायगी

 श्री  मुरारका  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  केन्द्रीय  धातु मिश्रित  इस्पात  संयंत्र
 ५०,०००

 का  योगदान  देगा  ।  यह  विचार  था  कि  इस  संयंत्र
 की  ८०,०००  टन

 की
 क्षमता  हो  |  क्या

 सरकार  ने  इस  क्ष  मता  BT  पुनरीक्षण कर  इसको  घटा  दिया  है  जब
 कि

 वह  इसको
 बढ़ा  कर  १६०,०००

 टन  करना  चाहते  थे  ?

 pat  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  वास्तव  में  घातुमिश्रित  इस्पात  अथवा  अन्य  किसी  बड़े  संबंधी

 को  पुरे  उत्पादन  में  पशु  चने  के  लिय  दो
 से

 पांच  वर्ष  तक  लग  जाते  हैं
 ।  मेंने  जो  ५०,०००

 टन  का  जिक्र  किया  है  उसका  मतलब  है  कि  तृतीय  यो  जना  के  पन्त  तक  हम  इतना  उत्पादन  कर  सकेंगे  ।

 श्री  मुरारका  :  तृतीय  योजना  के  प्रीत  तक  आवश्यकता  का  मूल्यांकन
 २००,०००  टन  का

 किया  गया  है  पौर  सभा-सचिव  महोदय  का  कहना  है
 कि

 यह  परियोजना  ५०,०००  टन  का  | अ्रझ्दान

 देगी  ।  तृतीय  योजना
 की

 समूची  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  शौर  परियोजनाओं  अथवा

 संभरण  के  बारे  में  क्या  व्यवस्था  कर  रही  है  ?

 मसिल  wit  में
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 fart  गजेन्द्र प्रसाद  सिन्हा  :  सरकार  के  पास
 गर-सरकारी

 क्षेत्र  से  कई  दावे  दन-पत्र  पड़े

 हैं  कौर  वे  विचाराधीन  हैं  ।  हमने  बताया  है  कि
 तृतीय  योजना  के  wea  तक  अपेक्षित  उत्पादन

 २००,०००
 टन  होना  चाहियें  प्रौर  उसके  अनुसार  भविष्य  में  मंजूरी

 दी
 जावेगी

 |

 दासप्पा  क्या  मैँ  जान  सकता  हूं  कि  पुरानी  योजना  का  क्या  हुआ
 जो

 मसूर  लोहा

 a  इस्पात  कारखाने  में  धातु मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  लगाने  के  बारे  में
 थी  ?

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  इस  समय  मेरे  पास  वह  जानकारी  नहीं  है
 ।

 इसके  लिये  मुझे

 qt  सूचना  चाहिये  |

 fat  नथवानी  :  sa  वर्तमान  अधिष्ठापित क्षमता  कया  है  ?

 पश्  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  :  इस  समय  उत्पादन  कौर  अधिष्ठापित  क्षमता  लगभग  १०,०००

 टन  है  ।

 सिसलो  से  घोडों  alt  खच्चरों  को  खरीद

 पा११४३  श्री  रघुनाथ सिंह  :  कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  स्थल  सेना  के  लिए  सिसली  से  घोड़े  खच्चर  खरीदे  हैं  ?

 पब् रति रक्षा  उपमंत्री  :  सरकार  ने  सेना  के  लिये  श्रावक  कई  खच्चर

 कुछ  भट्ट  के  संभरण  के  लिये  १९६०  में  इटली  के  एक  साथ  से  संविदा  किया  है  |

 साथ  जिसने  संभरण  पुरा  कर  दिया  ये  जानवर  सिसली  से  लिये  बताते  हैं  ।  इनसे  कोई  घोड़ा

 खरीदा गया  है  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह  :  खच्चरों  की  खरीद  के  लिये  सिसली  को  कितनी  रकम  दी  गयी  ?  घोड़ों

 प्रौढ़  खच्चरों  के  लिये  प्रसिद्ध  स्थान  काश्मीर  कौर  पंजाब  में  भ्रमणी  नस्ल  क्यों

 नहीं  की  जाती  |

 मजीठिया  :  तोप  शादी  चढ़ाने  के  लिये  विशेष  किस्म  के  खच्चरों  की  आवश्यकता

 होती  है  ।  दुर्भाग्यवश  यह  नस्ल  उन  स्थानों  पर  नहीं  होती  जिनका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया

 है  ।  श्रात्म-निर्भरता की  दृष्टि  उत्तर  प्रदेश  भर  पंजाब  के  जिलों  में  कुछ  फार्म  चालू

 किये  हैं  परन्तु  व्यस्क  खच्चर  पैदा  करने  में  वहां  कुछ  समय  लगेगा  |

 fara  महोदय  :  अगला  प्रदान  ।

 शी  रघनाथ  सिह  आपको  एक  फ्यूल  की  कितनी  कीमत  देनी  पड़ी  थी  ?

 गप्रव्यक्ष  महोदय  महिला  प्रश्न  पुकार  चुका  हूं  ।  खच्चरों  को  अकेला  छोड़  दीजिये  |

 दुगना  श्र  भोज  डीह  के  कोयला  धोने  क  कारखाने

 श्री  प्र०  च०  बया  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  दुगदा  are  भो जूडी ह  के  कोयला  धोने के  कारखानों
 जिनका  आजकल  निर्माण +  ator  ै

 हो  रहा
 क्षमता

 को
 दुगना

 करने  की  को
 य  य  की  क  क

 ६  योजना  ह  ;  कौर

 +r  sat  में
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 यदि  तो  इस  योजना  पर  क्या  लागत

 खान  कौर इंबन  मंत्री  के
 सभा-सचिव

 गजेन्दर  प्रसाद  कोयला

 होने  के  कारखानों  का  विस्तार  किया  जाना  है  ।

 विस्तार
 की

 सीमा  ate  ग्र ति रिक्त  सुविचारों  के  स्वरूप  के  बारे  में  केवल  तब  ही
 पता

 लगगा  जब  विभिन्न  कोयला  खदानों  से  कोयले  के  अतिरिक्त  उत्पादन  कौर  इन  कोयले  की  धुलने

 योग्य  मात्रा  के  लिये  योजना  का  निर्धारण  कर  लिया  जाये  ।

 निप्र  च०  बिखरा  इन  दो  कोयला धोने
 के  कारखानों

 की  कया  क्षमता  क्या  वे

 निर्धारित  क्रम  के  अनुसार  कार्य  कर  रहे  हैं
 ?

 free  प्रसाद  सिन्हा :  dyer  के  प्रथम  भाग
 को

 समझ  नहीं  सका  हूं  ।

 श्री  प्र०  चे  बरुआ
 :  इन  दो  कोयला  धोने  के  कारखानों  की  क्या  क्षमता  है  और  क्या  वे

 निर्धारित  का  यक्रम  के  श्रतुसार  कार्य  कर  रहे  हैं  ?  क्या  उनका  फिर  विस्तार  किया

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  दुगना  शौर  भोजूडीह  की  वर्तमान  क्षमता  के  बारे  में  मेरे  पास

 इस
 समय  प्रांगण  नहीं  हैं  परन्तु  यह  लगभग  २६  लाख  अथवा  २८  लाख टन  है

 भरो  क्यया  चरण  शुक्ल  :  क्या  मूल
 प्राक्कलनों  की  तुलना  जब

 ये
 कोयला  धोने के  कारखाने

 बन
 रहे  थे  तो  इनको  दुगना  करने  के  लिये  क्या  कोई  अतिरिकत  खर्च  करना  पड़ा  प्रौढ़  जब  इन  कारखानों

 के  नक्शे  बना  जा  रहेगे  तय  तब  कया  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  उनकी  क्षमता  दुगुनी  होनी  चाहिये  ?

 प्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  जहां  तक  प्रदान  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध में  पहले  ही  बता

 चुका  हूं
 कि

 क्षमता  के  विस्तार  का  प्रश्न  घुलने  वाले  कोयले
 की

 उपलब्धता  पर  निर्भर है
 ।  जहां  तक

 प्रशन  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  इस  समय  मेरे  पास  इन  नये  कारखानों  पर  करायी  लागत  का

 ब्योरा  नहीं  है  ।

 श्री त०
 ब०  fast  पाथर  दुगना  भोजूडीह ये  कारखाने  कब  से  चालू हो

 जायेंगे  ?

 श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा  कार्य  जारी  है  ake  जहां  तक  दुगदा  का  सम्बन्ध  यहं

 प्रावस्था में  है  पह  प्रकाश  की  जाती  है  कि  जल्दी  ही  उत्पादन  आरम्भ  हो  जायेगा
 ।

 जहां  तक  भोजूडीह
 का  सम्बन्ध  कार्य  जारी  है  ।

 श्री  प्र०  च०  बुझा  :  क्या ये  कारखाने  निर्धारित  कार्यक्रम से  पीछे  हैं  ate  यदि  तो

 विलम्ब के  क्यां  कारण

 pat  गजेन्द्र  प्रसाद  निर्धारित  कार्यक्रम  में  कुछ  विलम्ब  हो  सकता  है  परन्तु  इन

 समय  मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  वास्तव  में  कितना  विलम्ब  हुमा  है  |

 fat  कमल  ऐसा  लगता  है  कि  उत्तर  बड़ा  विस्तृत  इस  तिथि  का  कोई  ब्ननुमान

 तो  होना  ही  चाहिये  कि  कारखानों  में  उत्पादन  कब  से  आरम्भ  हो  जायेगा  परन्तु  सभा  सचिव  महोदय

 के  उत्तर  से  ऐसा  लगता  है  कि  इस  बारे  में  मंत्रालय  को  निश्चित  रूप  से  पता  नहीं  है
 ।

 pare  उनका  कहना  जल्दी  ही
 ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 part  गजेन्  प्रसाद  सिन्हा
 :

 समय  समय  पर  कार स्तनों  की  लागत  के  बारे  में  सदन  को  बताया

 जाता  रहा  है  ।  इस  समय  मैंने  यह  कहा  है
 कि

 इस  समय  मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  यदि

 माननीय  सदस्य  एक  पृथक  प्रदान  की  सूचना  दें
 तो

 मुझे  उत्तर  देने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 फन्नी  प्र०  Wo
 बरुआ

 मेरे  प्रत  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 महोदय  प्रश्न  काल  में  हर  मिनट  महत्वपूर्ण  है
 ।

 माननीय  सदस्य  एक  प्रदान  पूछने

 में  पुरा  घंटा  ले  लेते  हैं  ।

 वे  जल्दी  से  प्रदान  पूछें  प्रो  सोच-सोच  कर  प्रदान  ००५, 1 पूछ  मुझे  आशा  थी  कि  माननीय  सदस्य  उठेंगे

 परन्तु  उन्होंने इतना  समय  ले  लिया  |

 पंजी to  विलम्ब के  कया  कारण  हैं  ?

 गभ्ब्यक्ष  वह  यह  बता  चुके  हैं  कि  वे  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  हैं  (  ।

 प्रश्न-काल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 et  er  me  er  Rene  te  ae  me

 geal  के  लिखित  उत्तर

 कोयल  खानों  में  खनन  इंजीनियरों  की  कमी

 1११३७.  श्री  रामदंघर वि  टा  टिया  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  द

 (®)  क्या  सरकार के  ध्यान  में  यह  बात  भाई  है  कि  कोयला  खानों  में  खनन  इंजीनियरों  की

 कमी है  ;  कौर

 क्या  यह  सच  हैं  कि  प्रथम  कोटि  के  इंजीनियरों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  श्रीराम

 की  कुछ  कोयला  खानों  को  बन्द  करना  पड़ा  है  ?

 खान
 प्रौर  इंधन  मंत्री  ्  fag):  खनन  इंजीनियरों  की  सामान्य

 रूप
 से  कोई  कमी  नहीं  हैं  परन्तु  किसी  समय  कुछ  कोयला  खानों  में  पर्याप्त  रूप  से  श्रुति  कौर  प्रथम

 श्रेणी  में  खान  मनेजर  का  प्रमाण-पत्र  वाले  इंजीनियरों  की  कमी  का  श्रुति  होता  है  ।

 वह  १९६०  में  झ्रासाम  में  अ्रस्थायी  समय  के  लिये  दो  कोयला  खानों  के  बन्द  होने  का

 पता  चला  क्योंकि  उन  के  पास  श्रहूंता-प्राप्त  मनेजर  नहीं  थे  ।  बाद  में  वे  फिर  चालू हो  गयीं  ।  इन  में

 से  एक  ने  ८  १९६१  से  फिर  खनन  काय  बन्द  करने  की  अधिसूचना  दी  है  क्योंकि  जो

 मनेजर  वहां  नियुक्त  किय  गया  वह  काम  छोड़  कर  चला  गय  है  ।

 सरकारी  कमंचाधिपों  को  zt

 श्री
 हरविन्द  घोषाल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये
 छुटटी  लेना  श्रनिवायं  कर  गया

 हैं  ;  कौर

 मूर  श्रे ग्रेजी
 में



 ३६४४  २८  १९६१

 यदि  तो  क्यों  ate  कब  से
 ?

 पगाह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  नहीं  ।

 we  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पी०  टी  wo  रियायत

 cat
 द  ०  न  stat

 ११४६.
 att  art

 :

 नया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कहा  करेगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पी०
 टी०

 को  रियायत  की  सुविधा  पर  लगे  प्रतिबन्धों  में  प्रभी

 हाल  में  कुछ  बातों  के  बारे  में  are  ढील  दी  गई  है  ;

 \  |  यदि  at,  तो  ये  नई  सुविधाएं  क्या  हैं  शौर  इन  का  किन  व्यक्तियों  क  mt

 इस  से  कितना  अतिरिक्त  व्यय  होने  का  अनुमान  है

 क्या  यह  सच  हैं  कि
 जिन  लोगों  के

 घर  २५०  मील
 से

 श्रमिक  टूर  यह  सुविधा wa

 भी  केवल  उन्हीं  के  लिये  है  ;  at

 (=)  यदि  तो  उन  के  मामलों  में  ऐसा  प्रतिबन्ध  लगाने  का  औचित्य  क्या

 पंगुल-कार्य  संचालक  में  राज्य-मंत्री  हां  ।

 meant  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाती
 परिशिष्ट  ४,  ear

 संख्या  १८]

 ort  इसका  हिसाब  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 हां  ।  द्वितीय तथा  तृतीय  श्रेणी  के  सरकारी  कर्मचारियो  के  लिये  ।  यह  रियायत

 age  श्रेणी  के  उन  कमेंचारियों  को  मिलती  हैं  जिन
 के  घर  १००  मील  दूर  हैं

 ।

 मितव्ययिता |

 कावेरी  Gata  में  सिखाई

 1११४८.  श्री  तंगामणि  :  कया  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  मद्रास  राज्य  में  कावेरीप्रूमपतनम  जिसे  पदमपुर  भी  कहा  जाता

 खुदाई  कराने  की  कोई  प्रस्थापना  है  ;

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 क्या  इस  की  जांच  करने  के  लिये  शीघ्र  कदम  उठाये  जायेंगे
 ?

 qa  att  में
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 बिछानी  aeons  शोर
 सांस  कृतिक-कार्य

 उपमंत्री  सरा  मो ०  :  (%)

 महीं

 शौर
 .

 केन्द्रीय  पुरातत्व  मंत्रणा  बोले  की  स्थायी  समिति  द्वारा  स्वीकृत  कार्य  क्रम
 के

 अनुसार  देश  में  खुदाई  की  जाती  हैं  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  पहले  किये  गये
 इस  स्थान  के  प्राथमिक  स  यक्ष

 से  कुछ  महत्वपूर्ण  बातों  का  पता  नहीं  चला  हैं
 ।

 कांगो  को  सेनिक  टुकड़ियां

 _  शो

 att  हेम  aes  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कांगो  में  भेजी  गयी  भारतीय  सैनिक  टुकड़ियों  का  खर्च  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा

 पुश्त  अथवा  ग्रांथिक  रूप  से  उठाया  जायेगा  ;  अर

 क्या  इस  बारे  में  कुछ  तय  किया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा उप  मंत्री  रघु राम
 र  कांगो  में  भेजी  गयी  से  निक

 ड़ियों  पर  सामान्य  वेतन  तौर  भत्ते  क  खच  भारत  सरकार  करेगी  कौर  उन  पर  बाकी  सब  शत्तिरिकत

 व्यय  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 करेगा  |

 जब  भारत  में  मांगों  भेजे  गये  से  निको  के  बदले  प्रौढ़  से  निक  रखे  जाते

 हैं  तो  उन  का  खं
 भी  संयुक्त  राष्ट्र  वहन  करेगा

 ।
 कांगो  भेजी  जा  रही  तीन  सेनिक  टुकड़ियों

 के  स्थान  पर  प्रौढ़  व्यक्ति  रखने  का  हमारा  विचार  है  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  लिये  ब्रिटेन  को  सहायता

 थी
 का  भट्टाचायं

 नो  हरविन्द  घोषाल  :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  को  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  ब्रिटेन  से  १५  करोड़  पौंड

 की  सहायता  की  श्रावस्यकता  हैं  ;  सनौर

 क्या  ब्रिटेन
 से  पृ  जीगत  वस्तुभ्नों की

 खरीद
 के  लियें  ३  करोड़  पौंड  की  प्रारम्भिक  राशि

 निर्धारित  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  ब०
 रा०  तृतीय  पंचवर्षीय  योजनाਂ  के  लिये  श्रावक

 बाह्य  सहायता  का  मूल्यांकन  २७००  करोड़  रुपये  किया  गया  है  ।  देश-वार  सहायता  का  कोई  मूल्यांकन

 नहीं  frat  गया  हैं  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  प्रारम्भ  में  सहायता  देने  के  लिये  ब्रिटेन  योजना  की

 कार्यान्वित्ति  के  लिये  अपेक्षित  वस्तुन्नों  के  लिये  ब्रिटेन  में  क्र या देशों  पर  धन  लगाने  के  लिये  ३  करोड़

 पौंड  की  का  ऋण  देने  को
 तैयार

 हैं  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 बीवियों  में  भारतीय  श्रीधर

 क  PW?  श्री  हेम  बसा  :
 कया  बेज्ञालिक  अनुसन्धान  wh  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  ag

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  शिक्षा  प्राप्त  करने  वाले  भारतीयों  को  इस  बात  के

 लिये  प्रेरित  करने  के  प्रयत्नों  को  तेज  किया  जा  रहा  है  कि  बजाय  इसके  कि  वे  विदेशों में

 करें  उन्हें  भ्रपने  देश  में  लौटना  चाहिये  जहां  ५र  उन  के  ज्ञान  कीं  were  ma

 शर

 (a)  यदि  तो  क्या  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 बिछानी  भ्रनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार  मंत्री
 हनुमान

 :  कौर

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  १०  १९६१  के  तारांकित  प्रथम  संख्या  ७६०  के  की  शरार

 आकृष्ट फिया  जाता  है  ।

 उड़ीसा  विधान  सभा  के  लिये  निर्वाचन

 शी  steerer  साथर
 न्  १५२

 sty  चिन्तामणि  पाणि प्र हो  :

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  उड़ीसा विधान  सभा  के  लिये  निर्वाचनों के  बारे  में  विचार  किया  हैं

 mre  कोई  निर्णय  किया है  ;  are

 क्या  इस  are  की  कोई  मांग  है  कि  श्राम  चुनाव  से  पहले  निर्वाचन  कराये  जायें  ?

 उपमंत्री  :  ate  सरकार  ने  फैसला  किया  है  कि

 उड़ीसा  विधान  सभा  के  लिये  चुनाव  १९६१  के  आरम्भ में  किये  जायें  ।

 भारत  दौर  चीन  के  बीच  विद्याथियों  का  तादात-प्रदान

 1११५३.  थी  कुन्दन  :  कया
 शिक्षा  मंत्री  २०  RRC  के  तारांकित wea

 संख्या

 QoRY  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  are  चीन  के  बीच  विद्याथियों  के  श्रमदान-प्रदान  की  योजना  के  श्रस्तगंत

 भारत से  ६  छात्र  चीन  के  लिये  रवाना  हो  चुके  हैं  ;

 यदि  तो  इनके  नाम
 प्रौर

 अहसास  क्या  हैं  ;

 इनका  चुनाव  किस  आधार  पर
 किया  गया  है  ?

 A  ि
 शिक्षा  मंत्री  का०

 ला०
 :  नहीं  ।

 A
 मूल  अंग्रेजी

 में
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 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता
 है

 जिसमें  उन  झम्थंधियों
 के

 नाम  शरीर

 ara  लिखी  हैं  जिन  के  चुनाव  को  अन्तिम रूप
 हिरा

 या है  ।  परिशिष्ट  ४,  झनुधन्ध  संख्या

 चुनाव  समिति  हारा  इन्टरव्यू  लेकर  ।

 मांगों  को  सांस्कृतिक  प्रतिनिधिमंडल

 श्री  राजा  सोहन  fae  :.

 शीघ्र  ठद्  बर्पा

 श्री  विभूति
 मिश्र

 कया  वैज्ञानिक  श्रमुसन्घान  फिर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृष  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  सरकार  ने  कलाकारों  के  एक  सांस्कृतिक  प्रतिनिधिमंडल  को  कांगो  भेजने

 का  निर्णय  क्या है  ;

 यदि  तो  इस  दल  में  कितने  कलाकार  शामिल  हैं  ;

 सरकार  समझती  है
 कि

 इन्हें  सफलता  मिलेगी  ;  कौर

 यह  दल  कौर किन
 देशों

 में
 जायेगा  ?

 श्रमुसन्धान  site  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  हुमायूँ :  )  नहीं  ।

 से  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 कोयले  की  ढलाई

 राज  fag
 :

 |  श्री  जग विदा  अवस्थी

 |  भी  स०  मो०  बनर्जी  :

 प११४५४ਂ
 उ

 afl TTA  fae  :

 श्री प्र०  Wo  बुरा

 (  श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :

 कया  इस्पात  खान  श्रौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे '  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  रेलवे  द्वारा  कोयले  की  ढुलाई  कैप्टन  पर  हाल  सरकार ने

 विचार  किया  है  ;

 क्या  सरकार ने  विभिन्न  मंत्रालयों  के  सचिवों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो

 उपरोक्त  प्रदान  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  गठन  का  स्वरूप  है  कौर  समिति  ने  इस  बींच  किन-कन

 प्रश्नों

 है  ;
 ती  पर  विचार  किया  तथा  यदि  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  किया  गया  है  तो  वह  क्या

 वि  eee encencemaeemeenal

 +a  अंग्रेजी  में
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 यदि  कभी  तक  निर्णय नहीं  किया  गया  तो  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  संभावना

 ौर

 इस
 विषय  में  सब  परिस्थितियों को  ध्यान  में  रखते  हुए  अधिकाधिक  कितने  समय में

 कोयले  की  ढुलाई  की  स्थिति  में  संतोषजनक  परिवर्तन  होने  की  संभावना  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 जी  हां  ।

 से
 भारत  सरकार  की  ag  सामान्य  कार्य  प्रणाली  है  कि  सामान्य  हितों

 के  प्रदान  पर  श्रन्तर-मन्त्रालियक पराग्वे  किये  जाते  हैं  कौर  इस  लिए  कोयले  की  ढुलाई  के  सम्बन्ध  में

 यही  प्रणाली  भ्रपनाई गई  इन  परामर्शों  के  परिणामों  के  आधार  पर  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि

 विदेश  रूप  से  बिहार  प्रदेश  से  कोयले के  प्रेषण  में  तेजी  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपायों

 को  प्रस्ताव  जाए  ———w

 (१)  दक्षिणी  ate  पश्चिमी  भारत  के  तटीय  राज्यों  को  बंगाल/बिहार  कोयला  क्षेत्रों

 से  प्रतिवर्ष  कोयले  की  समधिक  १०  लाख  टन  की  मात्रा  को  रेल  एवं  समुद्री

 मार्ग  द्वारा  भेजना  |

 (२)  खदानों  थोड़ी  दूर  पर  स्थित  स्थानों  को  सड़क  द्वारा  कोयला

 भजना  ।
 ०७५

 (३)  सारे  कोयला  खदानों में  सप्ताह  )
 में  कोयले  के  लदान  कार्य  को

 चालू  करना  ।

 (४)  समुचित  उपभोक्ता  केन्द्रों  पर  राशि पातों  (
 Dumptd  का  निर्माण ।

 (५)  जुलाई  १९६१  से  स
 उपरिकथित  मुगलसराय  दिशा  में  प्रतिदिन  में  वर्तमान

 समय के  १९००  वैगनों  के  स्थान  पर  २१००  anal  के  प्रेषण  की  क्षमता  में

 वृद्धि  करना  ।

 इस  वर्ष  के  लगभग  मध्य  तक  इन  उपायों  द्वारा  परिवहन  की  स्थिति  में  सुधार  होने  की

 आशा  हैं  ।  दिन-कालीन  उपाय  के  रूप  में  केन्द्रीय-भारत-कोयला-क्षेत्रों  में  उत्पादन  को  बढ़ाने

 का  प्रस्ताव  &  ताकि  पश्चिमी  भारत  के  उपभोकक््ताश्रों  महाराष्ट्र  कौर  गुजरात

 के  को  इस  प्रदेश  से  अधिकतर  कोयले  का  प्रदाय
 प्राप्त  हो  सके  ate

 बिहार  से  रेल  द्वारा  लम्बी  ढुलाई  से  बचा  जाए  |

 उड़ीसा  का  वेतन  आयोग

 भी
 मिलती

 sit  चिन्तामणि  पाणिग्रहण

 श्री  कुम्भार

 क्या  चित्ति  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  की  सरकार  उड़ीसा के  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 को  क्रियान्वित न  करने  की  सलाह  दी  है  ;  ौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  तारकेश्वर  सिन्हा  )
 :

 जी  नहीं  ।

 किए छाला
 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 ह

 मल  wet  में
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 केन्द्रीय  सुचना  सेवा

 *IQYO  श्री
 प्रकाशन

 बोर
 शास्त्री  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  वर्ग
 २

 की  २६

 रिक्तियों को  भरने  के  लिए  ३  शौर ४  VERY  को  एक  लिखित  परीक्षा  ली  जा  रही

 क्या  wart  ने  उम्मीदवारों को  सूचना  दी  थी  कि  उन्हें  समान  अंकों  बाले  तीन  पत्र

 इल  करने  होंगे  ate  सफल  उम्मीदवारों  को  मौखिक  परीक्षा  के  लिए  बुलाया  जायेगा  ;

 क्या  आयोग  ने  केवल  ash  के  दो  पत्रों  के  कुल  sal  पर  विचार  करने  भारतीय

 भाषा  के  तीसरे  पत्र  को  वैकल्पिक  पत्र  मानने  का  निश्चय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  इससे  sas  शर  अन्य  भारतीय  भाषाओं  के  पत्रकारों  में  भेदभाव  पेदा

 नहीं  ;  oak

 क्या  प्रयोग  के  लिए  अपने  पहले  निचय  पर  स्थिर  रहना  संभव  नहीं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री  दातार  से  इस  प्रदान  का  उत्तर  सूचना

 य  प्रसारण  मन्त्री  द्वारा  बाद  में  किसीਂ  कौर दिन  दिया  जाएगा  ।

 दिल्ली  जनगणना

 श्री  नवल  प्रभाकर
 नश  १४८,

 श्री  श्रीधर

 क्या  गृह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि  विनय  कोटला  मुबारकपुर  कौर
 की  अन्य  बस्तियों

 के
 निवासियों  ने  शिकायत  की  है  कि  जनगणना  करने  वाले  उन  बस्तियों  में  नहीं  गये  wie  उनकी

 गणना  नहीं हुई  ;

 यदि  तो  दिल्ली  प्रशासन  शर  केन्द्रीय  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम
 उठाये  it

 जनगणना  करने  वालों  द्वारा  अपने  काम  के  प्रति
 =  rR
 “3  ह

 दिखाने  के  कारण
 कया  है  ?

 युग-कार  उपमंत्री  नही ं।

 ate  (7).  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 अप्रत्यक्ष  करों  का

 PRUE.  श्री  हेमराज  :
 क्या  कीमत  मंत्री  २०  १९६० के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 use  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  क्ति

 कया  PERG-NE  के  लिए  अप्रत्यक्ष  करों  के  भ्रध्ययन  का  कार्य  पूरा  हो  चुका

 है  ;  a

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 मूल  प्रंप्रेजी  में

 tIncedence.



 ये  qXo
 २८  १९६ १

 sit  कर  श्रतुसन्धान  यूनिट
 ने  वर्ष  Veus-Ye FT में  अप्रत्यक्ष  करों  के  श्रष्ययन का  कार्य  पुरा  कर  लिया  उनकी  उप पत्तियों

 पर  मंत्रालय  विचार  कर  रहा  है  ।

 शिलाई  इस्पात  परियोजना  के  पदाधिकारी

 1११६०.  विद्याचरण
 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  २९  १९६०

 के
 तारांकित

 प्रदान
 संख्या  ८३१ के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भिलाई  इस्पात  परियोजना  के  कुछ  पदाधिकारियों  के  विरुद्ध जो  जांच  की  जा

 रही
 वह  पूरी  हो  गयी  है

 ;

 तो
 जांच

 की  गयी  ate  उसका  क्या  परिणाम  निकला  a ,  wie

 (77)  यदि
 उपरोक्त

 भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  जांच  कार्य  कब  से  लम्बित  है
 झोर  विलम्ब के  कया  कारण हैं  ?

 सान  इंधन  मंत्री  स्पष्ट  :  से  (7). कुछ  मामलों  में  जांच

 पूरी  हो  गयी  है  भ्र ौर  कुछ  में  चल  रही  इस समय  इस  जांच का  ब्यौरा  बताना  उचित  नहीं

 समझा  जाता  ।

 तेल  की  खोज  लिये  लाइसेंस

 |  श्री  रामेश्वर

 1११६१.  J  श्री
 जीत  fag  सरहदी

 ल०  mat  सिह  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रमाणित  तेल  क्षेत्रों  में  तेल
 at

 खोज  करने  के  श्रधघिकार प्राप्त  करने

 के  लिए ,  sh  अथवा  साझेदारीਂ  के  आधार  पर  किये  गये  वास्तविक करार  की  दाँतों के  पति  रिक्त

 लाइसेंस फीस  की  रुकमुदट झ  श्रदायगीਂ at  प्रस्थापना  पर  विचार कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  व्यौरा क्या  है  ;  श्र

 तेल  उद्योग  सम्बन्धी  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  पर  इसका  क्या  प्रभावਂ  पड़ेगा
 ?

 कौर  तेल  मंत्री  के
 ०  |, ३  :  से  सरकार  को  ग्रन्थ  देशों

 में  बोनस  के  भुगतान का  पता हैं  ।  क्योंकि भ्र भी  बातचीत  चल  रही  व्यौरा नहीं  बताया  जा

 सकता  न
 हीਂ  विदेशीਂ  मुद्रा  स्थिति  पर  इसके  प्रभाव

 के
 बारे  में  कुछ  कहा  जा  सकता है

 इण्डो-स्टेपनाक  पेट्रोलियम  परियोजना

 राम  कृष्ण  गुप्त  क्या  खान  इंधन  मंत्री  १२  2&ho  के

 अतारांकित प्रदान  संख्या  LEAL  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इंडो-स्टेपनाक  पेट्रोलियम  परियोजना  के  विघटन  सम्बन्धी  व्यौरे  को  इस  बीच

 अन्तिम  रूप  से  तैयार  कर  लिया  गया  हानि  का  अनुमान  लगा  लिया  गया  है  ;  कौर
 a

 मल  watt  में
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 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  है
 ?

 fart  शोर  तेल  मंत्री  के०  दे०  सा लव ोय )  :  कौर  इंडो-स्टेपनाक  पेट्रोलियम

 परियोजना  १५  दिसम्बर  2ERo HY FAT को  समाप्त  हो  गयी थी  ।  परियोजना के  विघटन  के  बारे  में

 सभी  बातों  को  afer  रूप  दे  दिया  गया  है
 ate  उनकीं  कार्याऩ्वित  के  कार्यवाही  की  जा

 रहीं  है  ।  परियोजना  की  अधिकांश  श्रीमतियों  को  बेच  दिया है  ।  तथापि  कुछ  जाने

 sire  देने  वाले  दावे  हैं  are  इसलिए  परियोजना  के  लेखों  को  उस  बारे  में  विभिन्न  बातें  दर्जे

 करने  के  लिए  खुला  रखा  गया  हानि  का  पता  बकाया  बातों  के  ते  होने पर  कौर  लेखों

 के  बन्द  होने  कौर  उनके  लेखापरीक्षित होने  के  बाद  पता  चलेगा

 सोमावन्ती  जिले

 श्री  भवत  ददन . Pa

 श्री  रामेश्वर  भाटिया

 meres  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २१  नवम्बर  १९६०  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  ४४२  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 उत्तरी  सीमान्त  क्षेत्र  में  जिन छः  नये  जिलों  की  स्थापना  की  गयी  थी  उनमें से  प्रत्येक  में

 feats  विकास  कार्यक्रम को  कार्यान्वित करने  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई

 उन
 जिलों  के  लिए  जो  धन  स्वीकृत

 किया  गया उसमें  से  कितने  रुपये  wa  तक

 चस्तुत: खरचें किये जा खर्चे  किये  जा  चुके  हैं  ;

 उन
 स्वीकृत  घन  राशियों

 के  बाद  उन  जिलों  में  किन-किन  विकास  कार्यों  के  लिए ”
 कौन-कौन-सी  अतिरिक्त  धन  राशियां  इस  बीच  कौर  स्वीकृत  कीਂ  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  से  पांच  विवर fe

 ae  सभा  पटल
 पर

 रख  दिये गये  हें
 ।

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  Ro]

 erat  धोने  के  कारखाने

 मुरारका :

 TEEN.  थी  नथवानी :

 शनी  ०

 क्या
 खान  कौर

 इंधन  मंत्री  २०  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ११०४
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 कया  पथरडीह  कौर  भोजूडीह  में  कोयला  बोने  के  कारखाने  स्थापित  करने
 की  प्रगति  farifra  का  क्रम  के  श्रतुसार  हो  रही  है  ;

 यदि
 इसमें

 कोई  विलम्ब हो  रहा
 तो

 इसके  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  विलम्ब  के  लिए
 किसी

 को  जिम्मेवार  ठहराया गया  है  ;

 इस  विलम्ब  के  कारण
 कितनी  प्रत्यक्ष

 तथा
 श्रम्त्यक्ष हानि ्पस्थ हानि

 हुई  ?
 a

 on

 aaa  अंग्रेजी  में
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 खान  आर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :
 भोजूडीह  में  कोयला  धोने

 का  कारखाना  संविदा  के  अनुसार  चालू  हो  जायेगा  |  पाथरडीह  कोयल  धोने  के  कारखाने  के  लिये

 संविदा  समाप्त  नहीं  ear  है  परन्तु  विचार।धीन  प्रस्तावों  से  यह  राणा  बलवती  हो  गयी  है
 कि

 यह  लगभग  8 R83  तक  बन  जायगा  |

 दुगना  में  कोयला  धोने  का  कारखाना  जिसके  वर्ष  १९६१  के  आरम्भ  में  तयार  हो  जाने  की

 आदा  wa  PERL  तक  चालू  होगा  |

 से  यह  विलम्ब  ठेकेदा  ५  को  झपने  उप-ठेकेदारों  से  समय  पर  इस्पात  न  मिलने

 के  कारण  हुमा  ।  श्री  इस  बात  को  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  ठेकेदार  के  साथ  उठाया  है  ।

 कुद-बनिहाल  सड़क

 |  श्री  रघुनाथ fag

 ११६४५.  ato  wo

 शी  झ०  स०  तारिक

 क्या  श्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  ह  कि  जम्मू  श्र  काश्मीर  सरकार  ने  सीमावर्ती  सड़क  विकास  aid

 से
 यह  अनुरोध  किया  है  कि  वह  कुछ  कुद  कौर  बनिहाल  के  बीच  ६४  मील  लम्बे  जम्मू  तथा  काश्मीर

 राजपथ  के  लगभग  ६०  मील  लम्बे  टुकड़े  के  संधारण  का  कार्य  अपने  हाथ  में  ले  ले  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निश्चय  किया  गया

 पंब्रतिरक्षा  उपमंत्री  at
 |

 जम्मू-श्रीनगर  सड़क  के  संधारण  कुल  जिम्मेवारी  सीमान्त  सड़क

 विकास  बोर्ड  ने  ले  ली  है  ।

 सकल  के  बच्चों
 मध्याह्न

 भोजन

 ay +  ् त  गामड़ी  क्या  दिक्षा है है  सना mar
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : १११६६.

 क्या  मद्रास  के  अतिरिक्त  ah  भी  कुछ  राज्यों ने  स्कूलों में
 बच्चों  को  मध्याह्न  के  समय

 भोजन  देने  की  योजना  अपना  ी  है  ;

 यदि  तो  किन  राज्यों

 मद्रास  सरकार  द्वारा  में  इस  योजना  पर  कितना  व्यय  किया  गया  है  ;

 क्या  भारत  सरकार  मद्रास  सरकार  को  इस  योजना  के
 लिए  सहायता

 प्रदान  कर  रही

 कौर

 यदि  तो  १६६०-६१  में  कितनी  सहायता  दी

 दिक्षा  मंत्री  का०  ato  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 अंग्रेजी  में
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 विवरण

 श्रीमान  प्र  नमदा  शाया
 al,  उत्तर

 बंगाल  |

 जानकारी  प्राप्त  की  जा
 रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जावेगी  |

 (a)  art

 (=)  वर्ष  as  Xo—-Y¥E  में  लागू की
 गयी  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  पुनरीक्षित  प्रक्रिया  के  अनुसार

 राज्य  सरकारों  को  प्रौढ़  योजना-वार  एक  प्त
 मार्गोपाय  पेशियाँ  मंजूर  की  जाती

 यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  मद्रास  सरकार  को  इस  विद्वेष  योजना  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय

 सहायता दी  गयी  है  ।  उन  राज्य  सरकारों  को  किये  गये  at  के  ५०  प्रतिशत
 की  दर  से

 केन्द्रीय

 सहायता  दी  जाती  है  जो  योजना  श्री  गंग  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  सीमा
 के

 भीतर  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  के  घिन  अपने  farett  विकास  कार्यक्रमों  में  मध्याह्न  भोजन  की  योजना

 करते हैं  ।

 पूर्वधारणा  से  मुक्ति

 श्री  दी०  Wo  zat

 1*११६७  |  श्रीमती  मैमूना  सुल्तान
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  विज्ञान  र  संस्कृति  संस्था  में  भारतीय

 प्रतिनिधिमंडल  ने  मानव  अघिकार  श्री  गंग  को  यह  सुझाव  दिया  हू  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ

 विज्ञान  झर  संस्कृति  संस्था  के  तत्वावधान  में  धारणा  से  मुक्ति  आन्दोलन  चलाया  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मंत्री  का०  ato  :  कौर
 णु

 विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  |

 विवरण

 मानव  अधिकार  आयोग  में  में  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने

 प्रफगानिस्तान  कौर  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  एक  प्रस्ताव  रखा  कि  निकट

 भविष्य  में  सभी  सदस्य  राज्य
 रक्षा  भ्र ौर  भेदभाव  से  मुक्ति  वर्ष  मनाये  रोक  उसके  बाद  प्रतिवर्ष

 शरर  भेदभाव  से  मुक्ति  दिवसਂ  मनाने  पर  विचार  करे  ।  मानवाधिकार  आयोगने ने  यह

 प्रस्ताव मान  लिया  है  ।

 सरकार  संयुक्त  राष्ट्र  महा-सचिव  से  औपचारिक  रूप  से  UWioAaTsT निशान  के  बारे  में  समाचार

 की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ।

 मिल  झंप्रेजी  में

 «Freedom  from
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 स्कूल  श्राफ  सोशल

 1११६८.  भी  प्र०  Wo  बसपा  :  क्या  fatart  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  व  रेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे
 कि  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  प्राधिकारियों  ने  यह  निश्चय  किया  है

 कि  दिल्ली  स्कूल  श्राफ  सोशल  वर्कਂ  विश्वविद्यालय  के  एक  विभाग  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  विश्वविद्यालय

 द्वारा  संचालित  संस्था  के  रूप  में  का  करेगा  ;  कौर

 यदि  तो
 यह  निश्चय  किन  कारणों  से  किया  गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  शौर  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के

 प्राधिकारियों  का  विचार  है  कि  दिल्ली  सकल  ara  सोशल  वर्कਂ  Saar  पथ  क  अस्तित्व  बनायें कचरे  aA
 रखने

 के
 विचार  विश्वविद्यालय  के  नवीन

 सं
 तथा  के  रूप  में  रखा  जाये  जैसा  कि  स्कूल  के  प्रबन्धकों

 की  इच्छा  थी  ॥

 जमीन के  नीचे  कोयल को  गेस  बनाना

 1११६८.  श्री  नसीहत  :  क्या  बेमानी  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक  काब  मंत्री  यह  बताने

 की  छिपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  की  कोयला  परिषद्  ने  वैज्ञानिक  ौर  औद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्

 से  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  जमीन  के  नीचे  कोयले  की  गेस  बनाने  की  सं  भावनाग्रों  की  जांच  प्रारम्भ

 करने  की  सीमा  रिहा  की  है  ;  कौर

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गय  हैं
 ?

 बिज्ञांतिक  अनुसन्धान  शौर  सांस्कृतिक  ध
 मंत्री  हुमायूं  भारत  की

 कोयला  परिषद्  ने  इस  प्रशन  की  जांच  के  लिये  एक  ofaf  क  समिति  नियुक्त  करने  की  सिफारिश  की

 समिति  नियुक्त  कर  दी  गयी  हैं  कौर  इसकी  प्रथम  बैठक  २४  १९६१  को  हुई  थी  ।

 प्रतिरक्षा  प्रतिष्ठानों  में  प्रस  निक  कर्मचारियों  को  स्थायी  बनाना

 THO,  शी  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 क्य  प्रतिरक्षा मंत्री

 ७  RETo  के
 तारांकित

 अशन  संख्या  ७७८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हर  किस्म  के  प्रतिरक्षा  प्रतिष्ठानों  में
 प्रस  निक

 कर्मचारियों  को  स्थायी

 बनाने  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार  किया  ह  कौर

 यदि  तो  इसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  कुछ  मामलों  की  जांच की  जा  चुकी हूं  प्रौर

 अतिरिक्त  स्थायी  पदों  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  जब  कि  बाकी  मामलों  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार

 किया जा  रहा  है

 mae  कारखानों में  C2¥E  अतिरिक्त स्थायी  राष्ट्रीय  सेना
 छात्र

 दल  में  २२६,

 सेना  भूमि  कौर  छावनी  सेवा  में  ४२  शौर  सशस्त्र  बल  सूचना  कार्यालय  में  ५  की  मंजू  ग  दी  जा  चुकी

 हैं  ।  इन  पदों  का  स्थायीकरण करने  का  कार्य  किया जा  रहा  है
 ee

 fra  stat  में
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 मद्रास में  पुरातत्वीय  खुदाई

 1११७१.  श्रोतंगामणि  :
 नया  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर

 सांस्कृतिक  कार्य
 मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे फि

 क्या  मद्रास  राज्य
 में  १६६  १-६२  में

 भ्रग्नेतर  पुरातत्वीय  खुदाई  का  कार्य  हाथ  में  लेने

 की  प्रस्थापनायें  हैं  ;
 कौर

 यदि  तो  किन  स्थानों  पर  खुदाई  करने  का  विचार

 SU} “iN aarti  maar  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उप-मंत्री  Ho  मो ०  शौर

 वर्ष  १६६१-६२  के  ।  लये  कभी  कार्य-क्रम  तयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 ध्रमतसर  में  ऊन  कौर  रेशम के  छोडे  पैमाने  के  करवाने

 1* ११७२  श्री  रघुनाथ  fag  क्या  क्ति  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  उत्पादन  er  में  दी  जाने  वाली  छूट
 को

 समाप्त  कर  देने  की  सरकारी

 प्रस्थापना  के  परिणामस्वरूप  अमृतसर  में  ऊन श्रौर  रेशम  के  ६००  से  अधिक  छोटे  प  माने  के  का  रखाने

 कौर बन्द  होने  वाले  हैं

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार ह
 ?

 बित  उप-मंत्री  ब०  रा०  नहीं  ।

 (  )  रेयन  waar  कृत्रिम  रेशम/रंदम/ऊनी  कपड़े  बनाने  वाले  छोटे  पैमाने  के  एककों  को

 भारत  सरकार  की  दिनांक  १८  मार्चे  ,  PERL  की  ग्रीस  सूचना  संख्या  ६६-७५,  \O\9  कौर  95/&g

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अधीन  १  मचे  १९६१  के  भूतलक्षी प्रभाव  से  सहायता:दी.  जा  चुकी  है  ।

 अब  तक  छट  वाले  क्षेत्र  में  जो  एकक  थे  उनको  दत्त  के  ५०  प्रतिशत तक  सहायता  मिलेंगी  |

 facet  faarafa  की  रोकथाम

 F*R 93  श्रीधर  स०  बचा  क्या  गहन काय  मंत्री  यह  बतानें  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  १४  १९६१ के  में  प्रकाशित  स  समाचार की  प्रो

 ध्यान  दिया हैं  फि  बम्बई  भिक्षावृत्ति  निवारण  aaa  के  लागू  होने  के  परिणामस्वरूप  दिल्ली

 में  जमना  बा  जार  की  कौड़ियों  की  बस्ती  में  रहने  वाल ेव्यक्तियों  की  भखमरी  की  सी  स्थिति  हो  गयी

 ह्

 यदि  होता  यह  समाचार  कहां  तक  सच  ह  ;  भ्र ौर

 सरकार  ने  इन  लोगों  के  समुचित  पुनर्वास  के  लिए  कौर  इन  लोगों  को  दोषी  बचाने

 तथा  इत  लोगों  को  अ्रपराधी  बनने  से  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  हैं
 ?

 गृह-कार्य  _
 उपमंत्री

 :  से  (  मेंने  यह  समाचार पढा  हु  ।

 स्थिति  ठीक  नहीं  हें  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  भ्रावश्यक  हनी  श्र  भोजन  व्यवस्था  का  प्रबन्ध

 fear  हे  घौर  उनको  बिस्तर  द्र  द्रव्य
 सुविधायें

 दी  दिल्ली  लागू  बम्बई

 भिक्षावृत्ति  निरोध  प्रीमियम  की  धारा  १३  के  went  जमुना  बाजार
 में

 कौड़ियों

 की  बस्ती  को  संस्था  के  रूप  में  घोषित  करने  का  प्रदान
 शासन

 के

 मूल  ग्रंप्रेजी  में

 150  (Ai)
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 विचाराधीन  है  जहां  निवासियों  को  सामान्य  दिक्षा  ate  प्रौद्योगिक  atte  अन्य  प्र  शिक्षण  दिय

 जायेंगी

 दिल्ली  में  राष्ट्रीय॑  नाट्यशाला

 1२३७४.  |
 शी

 दो०
 चे

 थ्री  पांगरकर

 कया  बनानी  झनुसन्धान श्रोर सांस्कृतिक-कायं कौर  सॉंस्कृतिक-कार्य  मंत्री  २४  LE  go  के  झ्र तारांकित  प्रशन

 संख्या  ७०२  के
 उत्तर  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली  में  राष्ट्रीय  नाट्यशाला  को

 पूरा  करने  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  की  गई  है
 ?

 वैज्ञानिक  भ्रनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य-मंत्री  हुमायूं  कबीर )
 :  प्रारम्भिक  कार्य  ant

 तक  किया जा  रहा  है  ।-

 facet  तथा  नई  दिल्ली  में  खुली  नाट्यशालायें

 1२३७५.  श्री
 दी

 ०  चे ०  फार्मा  :
 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  ६

 सितम्बर
 १९६०  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  २१८०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली ate  दिल्ल  में  चार  खुली  नाट्यशाला यें बनाने  में  श्री  तक  कितनी  प्रगति  की

 गयी

 ये  नाट्यद्ालायें  कहां  बनाई  जा  रही  कौर

 ये  कब  तक  बन  कर  तैयार  हो  जायेंगी  ।

 श्रनुसन्घान  ate  सांस्कृतिक-कायम मंत्री  हुमायूं  कबीर  ):  से  बीजों

 एक  स्थान  में  एक  खुले  नाट्यशाला  का  निर्माण-कार्य  आरम्भ  हो  गया  है
 ।

 बाकी  के  बारे  में  मामल

 कभी  विचाराधीन  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  निभ भों  का  उत्लंघन

 1* २३७६.  श्री  च०  दार्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2EGo  से  २८  १९६१  तक  की  gale
 में  विदेशी  मुद्रा

 नियमों
 के

 उल्लंघन  के  कितने  मामलों  में  बारे  में  frag  किये

 क्या  उन  को  कम  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गयी

 यदि  तो  क्या  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जायेगा  जिस  में
 उन  का

 व्यक्तियों  के  नाम  ae उन
 पर  किया  जुर्माना  बताया  गया  हो  ?

 वित्त  मोरारजी  REGO  से  २८  १९६१  तक  की

 safe  में
 परिपालन  निदेशक  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  नियमों  के  उल्लंघन के  २१७  मामलों  का

 निर्णयन  किया  ॥]
 al

 मूल  प्रंप्रेजी  में
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 संभवत :  प्रश्नकर्ता  यह  जानना  चाहने  हैं  कि  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम  के

 उल्लंघन को  रोकने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  |
 विदेशी  मुद्रा  के  उल्लंघन  के  मामलों  की  बहुत

 ध्यानपूर्वक जांच  की  जाती  है  प्र  जहां  कहीं  प्रावश्यक  हो  उन  को  हतोत्साहित  करने  व॑ला  दण्ड  दिया

 जाता है  |  इस  कार्यवाही  से  उल्लंघन  के  मामलों  में  कमी  होने  की  है
 ।

 सम्बन्धित  सार्थों  के  व्यक्तियों पर  कुल  2&  रुपये  का  जुर्माना  किया  गया
 |  यह

 समझा  जाता है  कि  इन  २१७  मामलों  के  ब्यौरे  सम्बन्धी  वृहत्त  विवरण  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा
 |

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  मामले  में  जानकारी  चाहें  जिस  में  जर्माना  किया  गया  है  तो  वह  दी

 जाएगा  ॥

 महाराष्ट्र  को  कोयल  का  आवंटन

 1२३७७.  श्री  पांगरकर  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (4)  FAT  महाराष्ट्र सरकार  ने  वेष  १९६०-६१  में  महाराष्ट्र  को  कोयले  के  अधिक  आवंटन

 के  बारे  में  कहा  है

 यदि  at,  तो  उस  पर  क्या  निणंय  किया  गया

 वर्ष  १६६०-६१  में  अरब  तक  वास्तव में  उन  को  कितना  कोयला  दिया  गया

 खान  कौर  इंधन  मन्त्री  स्वर्ण  Rego  में  राज्य

 कोयला  नियंत्रक
 ने  महाराष्ट्र में  कुछ  उद्योगों  के  कोटे  में  ४€८  वैगन  प्रति  मास  की  वृद्धि  करने  को

 कहा था

 wey  राज्यों
 के

 आ्रावंटन  में  कमी  किये  बगैर  इस  को  मंजूर  नहीं  किया  जा  सकता  था  |

 WE  PeKo  से  महाराष्ट्र  १९६१  तक  कुल
 ४८  'cé  वेतन न

 |

 बिहार  में  भूमिगत  जल  के  संसाधन

 1२३७८  श्री  पांगरकर  क्या  खान  कौर  इधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  बिहार  में  भूमिगत  जल
 के  संसाधनों  का  कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 यदि  तो  उस  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 fart  कौर तल  मन्त्री
 के०  दे०  :

 )  मौर  बिहार  के  कुछ  चुने  हुए
 क्षेत्रों  में  भारतीय  yond  सर्वेक्षण  तथा  एक्स्प्लोरेटरी

 ट्यूब  बेल्स  रागनाइजेशन  ने  संयुक्त  रूप  से  भूमिगत

 जल  के  संसाधनों  का  ठीक  ठीक  ढ़ंग  से  सर्वेक्षण  किया  था  ।
 जांच  पड़ताल  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 जिला  परीक्षणात्मक छिद्रों  की  संख्या  उत्पादन

 की  संख्या

 दाह बाद  द  रे

 गया

 भा  पु

 १६

 Cre  on

 अंग्रेजी  में
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 उपरोक्त  परीक्षणात्मक  काय  के  प्राकार  पर  निम्नलिखित  क्षेत्रों  की  उन  के  भूमिगत  संसाधनों

 से  पानी  निकालने  के  लिये  सिफारिश  की  गयी  है  :--

 १.  बोछ्िया-रामपुर-मसोहनिया  क्षेत्र--जिला  शाहाबाद

 यह  क्षत्र  एक  समतल  मदान  है  ।  इस  के  पश्चिम  की  करमनाशा  दक्षिण की

 ग्रन्थ  ट्रंक  उत्तर
 मेंगंग

 नदी  कौर  पूरब  में  सोन  नदी  है  ।  इस  क्षेत्र  में  पहले  से  ही  wan  सिंचाई

 नलकूप हैं  ।

 २.  तंग रा  तुम्बी  क्षत्र--गया  जिला

 यह  क्षेत्र  सोन  नदी  के  तर  समतल  मैदानी  पट्टे  में  उत्तर  में  नबीनगर  तक  इस

 क्षेत्र की  चौड़ाई  करीब
 ५  मील (८  है  ।  इस  की  पूर्वी  सी  मा  तुम्बी  के  पूर्व  में लगभग  ३  मील

 (४.८  किलीमीटर

 ३.  महेशी  श्रकबर  नगर  क्षेत्र--जिला  भागलपुर

 यह  क्षेत्र  लगभग  १४  मील  लंबा (२२.  ५  कौर  दो  (३.  २  किलोमीटर से  चार

 मील  (६.  तक  चौड़ा  अकबर  नगर  के  पूर्व  में  ४  मील  (६.४  से

 यह  क्षेत्र  परिचित  कीਂ  कौर  महेशीਂ  के  rag
 ७  मील  (22  ३  तकਂ  है  ।  गंगा  नदी  उत्तरी

 सीमा  निर्धारित  करती  है  ।

 सरदारपुर  सबौर  के  खास  पास  भूमिगत  जल  संसाधन  बहुत
 झ्राशाजनक

 नहीं  हैं  |

 इन  क्षेत्रों के  जल  में  रासायनिक  तत्वों  की  छानबीन  की  गयी  दौर  वहू  जल  सिचाई के  लिये

 उपयुक्त  पाया  ।  परीक्षण  कुएं  से  पानी  का  तापमान  तुलनात्मक  दुष्टि  से  ऊंचा  था

 (१०४  डिग्री  फायर नहा इट  एक्वीफर  को  भूमिगत  उष्ण  स्रोत  से ग्रंशत  पानी  मिल  सकेगा  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सकल  होस्टल

 1२३७९.  श्री  पांगरकर  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  स्कूल  होस्टल  बनाने  के
 लिये

 में  श्री  तक  कोई  ऋण  मंजूर  किया  ग्रोवर

 यदि  तो  प्रत्येक  संस्था  के  लिये  कुल  कितनी  रकम  मंजूर  की  गयी  है

 at दिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  श्रीमाली )

 (१)  गर्वमेंट  नोबल  स्कूल
 फार

 लश्कर  ७४,०००  रुपय

 वीमेन  afar  भोपाल  \WY,oo00  रुपये

 (२)  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  क्षेत्राधिकार  में  सेकेन्डरी  स्कूलों  are  ट्रेनिंग
 कालिजों  को

 ऋण  देने  के  लिये  १९६.  में  १,  Yo,ooc  रुपये  की

 की  रकम
 भी

 नियत

 की  गयी
 है

 ।  इस  में  से  कितना

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 खां  है  ate  किन  किन  संस्थानों  को  ऋण  दिया  गया  है  इस  संबंध  में  ब्यौरा प्रभी  राज्य  सरकार ने

 सूचित  नहीं  किया  है  ।

 त्रिपुरा  कौर  मणिपुर  में  हाईस्कूल  कालज

 1२३८०.  श्री  पांगरकर :  क्या  दिक्षा  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 त्रिपुरा  और  मनीपुर  में

 PEXE—HoO  १६६०-६१  में  अब  तक  कितने  कौर  कहां  कहां  हायर  सेकेन्डरी स्कूल

 झर  कालेज  खोले  गये  ?

 शिक्षा  मन्त्री  का०  ला०
 :

 ग्रावव्यक  जानकारी इस  प्रकार  है
 :--

 a
 |

 |
 REXE—FO

 १६६०-६१ |
 ee ES  क  |  ENS  MEE  QED  enn

 ann
 टिप्पणी शिक्षा  संस्था  का  प्रकार

 ः

 ा ाा सि्ेलनि ााि अन्भवक । सख्या  |

 न

 faxazT

 दाई  स्कूल  द  खोवाई

 हायर  सेकेन्डरी

 स्थल  कोई  नहीं  कोई  नहीं

 ट्रेनिंग  कालेजों

 ककराबन
 सहित  कालेज  श  ग्र गर तल्ला

 सनी पर

 हाई  स्कूल  शश  लिवाछांगतिंग  खान  मोहभंग

 मौसम

 फाई सात  किपलिंग

 य  ay  सिरारूखोंग  कौर

 '

 पोरोम्पत

 और  हुंग डंग

 हायर  सेकेन्डरी
 सकल  कोई  नहीं  कोई  नहीं

 कालेज  कोई  नहीं  कश  इम्फाल

 नगर

 मान्यता

 त्रिपुरा  में  शिक्षक

 1२३८१.  श्री  पांगरकर  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 त्रिपुरा में  प्रभी  हाल  ऐसे  कितने  शिक्षक  भर  प्रिन्सिपल  हैं  जो  aaa  किये  गये

 कौर

 मूल  अंग्रेजी  में



 २६६०  २८  ERR

 क्या  इन  सभी  मामलों  में  कोई  निर्वाह-भत्ता  दिया  जा  रहा  है  ?

 शिक्षा  मन्त्री  धता  sthrrretr \ 1 पद  बदली  थि  ि  ि  क  १६ 1९ /
 (=a)

 दो  शिक्षक

 at  |

 गाजा  में  भारतीय

 1९३८२  At  दी०  चं०  फार्मा  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गाजा में  कुल  कितने  भारतीय  नौकरी  कर  रहे

 क्या  सरकार  को  वहां  काम  करने  वाले  हमारे  आदमियों  से  कोई  शिकायतें मिली

 यदि  तो  उन  की  शिकायतें  किस  प्रकार  की

 भारतीयों
 की  कम  से

 कम  माहवार  तनख्वाह  क्या है
 ग्रोवर  उन्हें  अपना  राशन  कैसे

 मिलता

 (&)  वहां  पर  चीजों  की  ऊंचीਂ  कीमतों  के  अनुपात  में  उन  के  वेतन  होने  के  संबंध  में  कोई  जांच

 पड़ताल को  गयी

 क्या  उन्हें  अपनी  डाक  नियमित  रूप  से  मिलती  है  a  उन  के  मनोविनोद  के

 FAT  व्यवस्था

 किसीਂ  व्यक्ति  को  कितनी
 a5  a तक  बह  i

 ee
 नौकरी  करनी  होती

 क्या  उन  का  स्वास्थ्य  बरच्छा  है  ौर  उन  की  सामान्य  मानसिक  स्थिति  कैसी  है  ?

 प्रतिरक्षा  उप मन्त्री  :  RAK

 जीਂ  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 न्यूनतम  मासिक  वेतन
 ७८

 रुपये
 ५०

 नये  पैसे  है
 ।

 गाजा  में  हमारे  सैनिकों  राशन

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से  मुफ्त  मिलता  है
 ।

 जी  नहीं  ।

 जी  उन्हें  प्रगति  डाक  नियमित  रूप  से  मिलती है
 ।  उन  के  मनोविनोद  के

 लिये

 निम्नलिखित  व्यवस्था  विद्यमान  हैं

 (१)  भारतीय  समाचार  पत्र  और  पत्रिकायें  भारत  से  भेजी  जाती  हैं
 ।

 (२)  भारतीय  संगीत  के  रिकार्ड  पौर  चलचित्र  उन्हें  उपलब्ध  हैं  !

 (३)  गणतन्त्र  दिवस पर  गिफ्ट  पार्सल  भेजे  जाते हैं  ।

 (४)  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  दी  गयी  सुविधायें  दूसरों  के
 साथ  साथ

 उन्हें  मिलती  हैं  |

 (५)  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ora  बल  की  विभिन्न  टुकड़ियों  के  बीच  खेल  कूद

 योगिता यें  बक्तर  होती  रहती  हैं  हमारे  हिस्सा लेते  हैं  ।
 a  निक

 उन
 में

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 (3)  एक  साल  |

 उन  का  स्वास्थ्य  wear  है  उन
 की

 मानसिक  स्थिति  भी  ग्रन्थि  है
 ।

 इंजीनियरिंग  कालेजों  कौर  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  श्रॉफ  टेक्नॉलजी )

 का  निर्माण

 $2303.  श्री वें०  To  नायर  :
 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह  बताने

 कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  इंजीनियरिंग  कालिजों  तथा  प्रौद्योगिकी  शालाओं  के  निर्माण के

 निरीक्षण  कार्य  में  जिस  के  लिये  केंद्रीय  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  दीਂ  वास्तुकला  विचारों

 की  एक  फर्म  का  एकाधिकार  बढ़ता  जा  रहा

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालय के  केवल  एक  ही  पदाधिकारी ने  इन  संस्थापकों  के  प्रशासीਂ

 निकायों  या  प्रबन्ध  बोरों  या  भव  न-समितियों  की  बैठकों  में  भाग  लिया  है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसत्थान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मन्त्री  हुमा यू नू  जी  नहीं  ।

 ग्यारह  संस्थानों  के लिए  दस  भिन्न  भिन्न  वास्तुकला  विचारों  की  सेवाएं ली  गई  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 त्रिपुरा  के  मुख्य  area  द्वारा  लिया  गया  यात्रा  भत्ता

 TRIS.  श्री  area  देव  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  के  मुख्या  युक्त
 ने  ZEXE—Fo  श्र  में  सरकार  से  यात्रा  भत्ते

 के  तौर  पर  कुल  कितनी  रकम  ली  ;  शौर

 उक्त  वर्षों
 में  त्रिपुरा  से  त्रिपुरा  क्षेत्र

 के  बाहर  स्थानों  तक  यात्रा  के  लिए  यात्रा  भत्ते

 के  तौर  पर  कितनी  रकम  ली

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्र  जानकारी  इकट्ठी

 शी  जा  रही  हैदर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 त्रिपुरा  में  फौजदारी  के  मामलें

 1२३८५.  श्री  दशरथ  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुलिस ने  १९५७  से  त्रिपुरा  में
 हस्तक्षेप्य  अपराधों

 के  शरीन
 कितने  मामले

 दायर  किये  ;

 खोवाल  ग्रोवर  श्रगरतलला  न्यायालयों  में  ऐसे  कितने  मामले  दायर  किये  गयें  ;

 कितने  मामलों  में  अभियुक्तों  पर  arte  लगाये  गये  हैं  ;

 कितने  मामलों  में  न्यायालयों  ने  दंड  दिया  है
 ?

 गाह-कार्यों  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  से
 जानकारी  इकट्

 की

 जा
 रही

 है

 बर

 कह  सभा  Tee  पर  रख  दी  जामगी

 ।
 ही  ी  ा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 केन्द्रीय  सुचना  सेवा  के  सदस्यों  के  वेतन  क्रम

 1२३८६.  श्री  राजेश्वर  पटेल  :
 कया  वित्त

 मंत्री  २०  Reo  के  भ्र तारांकित  प्रदान

 संख्या  २०६९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (*)  क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  सदस्यों  के  वेतन  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया

 कौर

 यदि  तो  इतनी  प्रिक  देर  के  क्या  कारण  हैं  जब
 कि

 खास  कर  दूसरी  सेवाशर्तों  में

 लोगों  को  वेतन  की  बकाया  रकमें  भी  मिल  चुकी हैं
 ?

 मन्त्री  मोरारजी  :  जी  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  सदस्यों

 के  लिए  संशोधित  वेतन  क्रम  ५  PERL  को  घोषित  किये  गये  थे  ।

 चूंकि यह  सेवा  १  १९६०  से  बनायी  गयी  है  जो  कि  वेतन  प्रयोग  द्वारा  सुझाये

 गये
 वेतन

 क्राम  लागू  करने  की  तारीख  (१  geue)  के  बहुत बाद  वेतन  क्रम  अन्तिम

 से  निर्धारित करने  से  पहले  कुछ  प्रशासनिक  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  कठिनाइयां  दूर  करनी  थीं  ।

 अदिस  जाति  ग्राम  कल्याण  उड़ीसा  के  कमंचारी

 1२३८७.  श्री  कुंभार  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  के  ख़ादिम  जाति  ate  ग्राम  कल्याण  विभाग  में  प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  और  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कर्मचारी  कितने  हैं  ;

 क्या  सेवाओं  में  श्रनूसूुचित  जातियों  are  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिए  सुरक्षित

 पदों  पर  नियुक्तियां की  जा  चूकी हैं  ;

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 कितने  कमेंचारी  प्रशिक्षण  ले  रहे
 हैं  और  कितने  करें  वारी  प्रतीक्षा  सुची  पर  हैं  ;  ae

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  ak  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कर्मचारी  कितने

 है
 2
 |

 मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  :
 से

 उड़ीसा  राज्य  सरकार

 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  हैदर  वह  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जाएगी ।

 ख़ादिम  जाति  तथा  ग्राम  कल्याण  उड़ीसा  द्वारा  सिलाई  की  महीनों  का  वितरण

 1२३८८.  श्री  कुंभार  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  ख़ादिम  जाति  तथा  ग्राम  कल्याण विभाग  ने

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  wafer में  कई  सिलाई  मशीनें  बांटी  थीं  ;

 यदि  तो  उस  अवधि  में  परब  तक  उड़ीसा  राज्य  के  हर  जिले  में  कितनी  सिलाई  मशीनें

 दी  गयीं ;  कौर

 उस  ग्रन्थि  में  प्रत्येक  जिले  में  भ्रनुसूचित  जातियों  ak  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 दीग  ai  | के  लोगों  को  कितनी
 सिलाई  मशीनें

 faa  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य
 मन्त्रालय

 में
 राज्य  मन्त्री  :  से  उड़ीसा  राज्य  सरकार

 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है भ्र ौर  वह  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 जिला  उड़ीसा  के  अनुसूचित  जाति  के  छात्रों  को  छात्रवृत्तियां

 1२३८६.  श्री  कुंभार  :  क्या  दिक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 जिला  उड़ीसा  में  भ्रनुसूचित  जाति  के  मैट्रिक के  बाद

 oie  मैट्रिक  से  पूर्व  के  छात्रों  को  के  लिए  राज्य  तथा
 केन्द्रीय  सरकार  दारा

 दी
 गयी

 छात्रवृत्तियां अभी  तक  नहीं  मिली  हैं  ;

 यदि  तो  वे  छात्र  किन  कित  कलेजों  स्कूलों  के  हैं  कौर  उन  छात्रों  की  संख्या
 .

 कितनी है  ;

 भुगतान  में  देर  होने  के  क्या  कारण  हैं

 ठीक  समय
 से

 अर  ठीक  ढंग
 से  भुगतान  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ;

 उक्त  अवधि  के  लिए  राज्य  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  जिले  को  कितनी  रकम  नियत

 की  थी  ;  art

 wa  तक  कितनी  रकम
 दी

 जा  चुकी  है
 ?

 शिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  :  से
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है
 ।

 परिशिष्ट
 ४,

 अनुबन्ध  संख्या  २१]

 सकते  को  लोकप्रिय  बनाना

 1२३६०.  श्री  To  नायर  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  जनता  के  कौर  ख़ास  कर  बच्चों  के  लिए  मनोरंजन  तथा  उन्हें  शारी  रिक

 व्यायाम  की  जानकारी  देने  के  सम्बन्ध  में  सकते  का  महत्व  मानती  है  ;

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  प्रभी  तक  सके  को  लोकप्रिय  बनाने  तथा  भारतीय

 सकते  के  कलाकारों  का  स्तर  ऊंचा  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 दिक्षा  मन्त्री  का ०  लाज  :  सरकार  ने  प्रभी  तक  इस  विषय  पर

 जांच  पड़ताल नहीं  की  है  ।

 set  उतन्न  नहीं  होता  ।

 aga  के  प्रशिक्षण  के  लिये
 संस्था

 1२३६१.  श्री  व् ०  To  नायर  :  कपा  शिक्षा  मंत्री  यह  बता ने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत

 सरकार  ने  सरकस  के  कलाकारों  ऑर  शिक्षकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  इंस्टीट्यूट  खोलने  की

 श्रावव्यकता पर  विचार  किया  है  ?

 + firet  मन्त्री  ला०  :  जी  नहीं  ।

 ———_——S  लएतए।ए।एसशकााणा

 मूल  sith  में
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 खल  शादी  को  sata

 1२३९२.  श्री
 प०  नायर

 :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 खेल  कूद  ate
 शारीरिक

 व्यायाम  aris  पर  भारत
 सरकार  ने  में  कुल

 कितनी  रकम  aa  की

 उसमें से  कितनी  यदि  कोई  हो  भारत  मेंस केप  की  उन्नति पर  उस  वीं

 की  गयी  ;  कौर

 यदि  कोई  रकम  न  खच  की  गई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 f.  Treara? ) f  दिक्षा  मन्त्री  क्या  ला०  ६  कि  द  ्  ६४,३१४  ६€  रुपय

 कोई  नहीं  ।

 सर्कस
 की  उन्नति के  लिए  R&Go—F2  में  कोई वित्तीय  सहा  पता  के  लिए  श्रोत  नहीं

 प्राप्त हुई
 थी

 fa
 #

 लिये  waa प  (O14  सकस  दल

 1२३८३  श्री  Ao  To  नायर  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  विदेशों  को  एक  सका  दल  भेजने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 है  ;  कौर

 क्या  भारत  सरकार  को  मालूम  है
 कि

 राज  भारतीय  सके
 का

 स्तर  तुलनात्मक दृष्टि

 से  ऊंचा  है  उससे  देश  को  काफी  बड़ी  रकम  मिल  सकती  है  ?

 शिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  :  जी  नहीं ।

 सरकार  ने  ott  तक  इस
 विषय

 पर  छानबीन  नहीं
 की

 है
 ।

 ana का  विकास

 1२३६४  श्री
 ०  To  नायर

 :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत
 न में सकेंस

 के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजनाएं भारत  सरकार

 के  पास है

 क्या  यह  सच  है  कि  उचित  प्रोत्साहन
 की

 कमी  के  कारण  हाल  के  वर्षों  में  सकते  शो  कम

 जा  रहे  हैं  ?

 शिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  श्रीमाली )  जी  नहीं

 सरकार
 को

 जानकारी  नहीं  है
 ।

 पंजाब  में  हिन्दी  के  विकास  के  लिये  अनुदान

 1२३९५  श्री  दी ०  चं०  फार्मा
 :  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या  में  हिन्दी  भाषा  के  विकास  के  लिए  पंजाब  सरकार  ने  अनुदान  मांगा

 मल  wast  में
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 यदि  तो  कितना  अ्रनुदान  दिया  गया  ;  कौर

 इस  waar  का  उपयोग  aq  प्रकार  किया  गया  f

 गंदी  मन्त्री  का०  ला०  PEKO—KN  के  लिए  राज्य  की
 आ्रापोजना

 में  हिन्दी  के  प्रचार  तथा  विकास  की  दो  मुख्य  योजनाएं  हासिल  हैं  ।  झाधोजना  में  शामिल  होने

 के  कारण  इन  योजनाकारों  के  लिए  पंजाब  सरकार  केन्द्रीय  सहायता  ले  सकती है  ।

 नयी  प्रक्रिया  के  अनुसार  झ्तुदान  योजनाओं  के  अनुसार  नहीं  दिये  जाते  ।

 ठीक  ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  यह  बताया  जा  सकता  है  कि

 लिखित  कार्यों  के  लिए  खरच  की  व्यवस्था  की  गई  है

 हिन्दी  के  शिक्षकों  का  साहित्यिक  वाद-विवाद  तथा  नाटकों  का
 हिन्दी

 पांडुलिपियों  का  सम्पादन  तथा  हिन्दी  साहित्य  के  विभिन्न  अंगों  पर  श्रनुसन्थान-लेख  तैयार

 छात्रवृत्तियां  तथा  पुरस्कार  राज्य  भाषा  विभाग  की  मासिक  हिन्दी  पत्रिका  में  सामान्य

 पाठकों  के  ग्रनुभाग  में  लेख  लिख  स्वयंसेवी  संगठनों  के  लिए  सहायक  अनूदित  तथा  कर्मचारियों  के

 वेतन  ar  भत्ते  ।

 ara  fasafaaiag  में  सांस्कृतिक  समारोहों  के  लिये  अनुदान

 1२३९६.  श्री  दी०  Wo  दार्मा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सांस्कृतिक  समारोह  संगठित  करने  के  लिए  मद्रास  विश्वविद्यालय  को  कोई  अनुदान

 दिये गये  थे  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  मद्रास  विश्वविद्यालय  को  FeXo-—

 ५८,  PEUsG—YE  रोक  PEXE—-Go  में  प्लग  प्लग  कितनी  रकम  का  भ्रनुदान  दिया  गया  ;

 विश्वविद्यालय  ने  किस  प्रकार  उसका  उपयोग  किया  ?

 शिक्षा  मन्त्री  का०  Ato  जी  नहीं  ।

 a  प्रत  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 पंजाब  में  प्राय कर  शादी  की  बकाया  रकमें

 1२३६७.  श्री दी  चं०  wat:
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १  १९६१  को  पंजाब  में  करदाताओं  से  दानकर  शर  सम्पत्तिकर

 afte  से  कुल  कितनी  रकम  बकाया
 थी  ;

 वह  कब
 से  बकाया  थी  ;

 यह  रकम  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 वित्त  मंत्री  (=it  सोरारजी
 :  से  प्रावश्यक  जानकारी  इकट्ठी  की  जा

 रही है  ौर  यथाशीघ्र  सभापटल  पर  रख  दी  जायगी  ।
 विवक क अ ि अ ब अ र Se  et  SS  A  SS  SS  5  कला  का

 अंग्रेजी  में
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 पंजाब
 म

 संस्कृत  के  संगठनों  को  अनुदान

 1२३६८  श्री  दो०  चं०  शर्मा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  में  चल  रहे  संस्कृत  के  ऐच्छिक  संगठनों  संस्थाओं को  PEYE-Fo

 FRR O-€8  में  कोई  प्रदान  दिया  गया  ar  ;  कौर

 यदि  तो  वे  कौन  सी  संस्थायें  हैं  तथा  प्रत्येक  को  कितनी  राशि  दी  गई  ?

 शिक्षा  मन्त्री  का०  ato  श्रीमाली )  कौर  पंजाब  में  चल  रहे  ऐच्छिक
 संस्कृत  संगठनों  अथवा  संस्था गम् रों  को  FELE-Fo  १९६०

 १
 में  निम्नलिखित अनुदान  दिये

 गये  हैं

 १.  विश्वेश्वर  रानी
 वेदिक  mero  संस्था  होशियारपुर

 YEXE-Ko  Ea  30Y  रुपय

 १६६०-६८  ck ,o00  रुपये

 श्री  सरस्वती  संस्कृत  खन्ना  लुधियाना )

 PEK 0-G 2  नक  १  ३०,०००  रुपय

 सरकार  के  माध्यम

 ३.  गुरुकुल  विद्यापीठ  भेंसवालकलां  :

 PEK 0-| 2  Y  ooo  रुपय

 सरकार  के  माध्यम

 पंजाब  पुरातत्व  सम्बन्धी  खदाइयां

 1२३९९  श्री  दी  चे
 ०

 कया  वैज्ञानिक  कसन्घाः  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  Te  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब
 में  LEK O-FQ  कौर  2% 2-  १-६२  में  पुरातत्व  सम्बन्धी  ०१५ अ्रग्रतर  खुदाइयों

 प्रस्ताव हैं  ;  atk

 यदि  तो  किन  किन  स्थानों  पर  खुदाई
 की

 जायेगी
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  मन्त्री  Ho  मो०
 :  शौर

 eR o-  ६१  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  PERL §-R  का  कार्यक्रम  प्रभी  अन्तिम  रूप  से

 तैयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्ली मे बाल भवन म  बाल  भवन

 1२४००.  श्री दी  चे  दार्मा  क्या  शिक्षा  मंत्री  २९  १९६०  के  झ्र तारांकित  प्रश्न

 संख्या  EER  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  बाल  भवन  के  केन्द्रीय  लोक  कर्म

 विभाग  द्वारा  निर्माण  में  कौर  क्या  प्रगति  हुई  ह  !

 दिक्षा  मन्त्री  का०  Ato  :  करें  दाला  भवन  के  निर्माण  का
 कार्य  शुरू  किया

 गया
 है

 और  उस  का
 Fo

 afaara  कार  पूरा  हो  गया
 है  ।

 अभी
 केवल  यही  कार्य

 चल  रहा
 है  ।

 मल  dist  में
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 उड़ीसा  में  पिछड़े  वग  के  मे  ट्रिक  के  बाद  भ्रध्ययन  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 २४०१.  श्री  कुम्भार  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  १५  १६६१  के  भ्र तारांकित
 मरन

 संख्या

 Var  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  केन्द्र  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  को  भ्रनुसूचित  शझ्रादिम  जातियों  झोंक  अन्य

 पिछड़े  वर्गों  के  लिये  भारत  में  मैट्रिक  के  बाद  अध्ययन
 की

 योजनायें  के  अन्तर्गत  Reg O-K:  में  दी

 गई
 काक

 रुपये  भ्र ौर  ७१,०००  रुपय  की  राशियों का  तक  पुरी  तरह  उपयोग
 किया  जा

 चरका  हू

 ये  रानियां  कितने  विद्यार्थियों  atk  किन  किन  संस्थापकों  के  लिये  उपयोग  में  लाई  जा

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक हैं
 तो  इसके  क्या  कारण हैं

 ?

 दिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  ४,  श्रनुबग्ध  संख्या  RR]

 उड़ीसा  सांस्कृतिक  विकास

 1२४०२.

 की  कृपा
 ०५,  श्री  gear

 :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यह  बताने

 क्या  उड़ीसा  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  में
 दूसरी  पंचवर्षीय

 योजना

 अवधि  में  सांस्कृतिक  विकास  के  लियें  कोई  सहायता  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  अभी  तक  कितनी  विवाद  दी
 गई  है  |

 उस  अ्रनुदान  में  से  राज्य  में  कितनी  राशि  जिला-वार  कौर  मद-वार  खड़े  की  गई  ;

 यदि  कोई  राशि  खच  न  हुई  हो  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  प्रयोजन  के  लिये  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  wafer  के  लिये  कितनी  afer  निर्धारित

 की  गई  है  ?

 अनुसन्धान  wit  सांस्कृतिक काय  मन्त्री  हुमायूँ  :

 श्रीमान् ।

 PEYG—HE  2,00,000  रुपये

 २,०३,५००  रुपये

 9
 FEXE—Fo

 है  ES  o—% 8 च्  ४,  ६२,६६७  रुपये

 इन  wrest  के  संग्रह  में  जितना  समय  कौर  श्रम  लगेगा  उस  की  तुलना  में  परिणाम

 नगण्य  होंगे  ।

 राज्य  को  आवंटित  समस्त  राशियों  के  व्यय  न  किये  जाने  के  कारण  हमें  ज्ञात  नहीं  हैं  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिये  तीसरी  योजना  के  लिये  कोई  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई  हैः  ;

 —
 निर्दिष्ट  अ्तुमोदित  मदों  के  लिए  wager

 तदर्थ  ग्रा धार  पर
 प्रतिवर्ष  किया  जायेगा  ।

 विधि

 ra  भ्रंग्रेजी  में



 ३६६८  लिखित  उत्तर  २८  REE

 प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  श्री  नाकों  का  प्रशिक्षण

 1२४०९.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  १२  १९६०  के  श्रतारांक्ति

 प्रश्न  संख्या  १६५६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्रवैनिक  कर्मचारियों  को  अपने  देश  के  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  प्रशिक्षण

 देने  के  लियें  कोई  निश्चित  निर्णय  कर  लिया  है  ;  झ्र

 कितने  अ्रसेनिकों  को  प्रतिवर्ष  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा
 ?

 उप सन् त्री  श्रीमान्  ।  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  नियोजित

 मान्यता  प्राप्त  डिप्लोमा  धारियों  गौर  इंजीनियरों  तथा  इंस्टीट्यूट  श्रॉफ  इंजीनियर्स  (  की

 हाय  सदस्यता  परीक्षा  के  भाग  कब  कौर  ख  "  अध्ययन  करने  वाले  वाह्य  व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण

 की  योजना  मंजूर  की  जा  चुकी  है
 ।  इस  प्रशिक्षण के  जो

 प्रारंभ  में  ३  Te  वर्षों  की

 लिये  १२  प्रतिरक्षा  संस्थापन  चुने  गये  हैं  ।

 अनुमान है
 कि  २  वर्षों

 में
 लगभग  १०००  इंजीनियर  प्रशिक्षण  प्राप्त कर  AT  |

 अमेरिका  के  एशिया  फाउ्डेदान  से  gras

 1२४०४  श्री  रामकृष्ण  गुप्त :  नया  शिक्षा  मंत्री  १२  REGO  के  रोहित  प्रदान

 संख्या  १६५७ के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अमेरिका  के  एशिया  फाउंडेशन  से  प्राप्त  पुस्तकों  के  वितरण  का  तरीका  तौर  मानदंड

 निश्चित किया  जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  उस  के  परिणाम  क्या  निकले
 ?

 दिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  :  शौर  चूंकि  प्राप्त  पुस्तकों  का

 करण  कभी  तक  समाप्त  नहीं  हा  है  इसलिये उन  के
 वितरण

 का  तरीका प्रौढ़  मानदंड  कभी  तक

 निश्चित  नहीं  किया  गया  है  |  विश्वविद्यालय  शभ्रतुदान  आयोग  का  विचर  ऊंचे  दर्जे की  पुस्तकों  का

 वितरण  विश्वविद्यालय  पुस्तकालयों  को  श्र  शेष  का  कालेज  पुस्तकालयों  में  उपयुक्त  ढंग  से  ग्रोवर

 प्रायः  समान  संख्या  में  करने का  है

 त्रिचूर  में  हिन्दी  अध्यापक
 त्र

 शिक्षण  कालेज

 1२४०५.  श्री  रामकृष्ण  क्या  दिक्षा  मंत्री  १२  १९६६०  के  अतारांकित  प्रदान

 संख्या  QUE H GAL के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरक।र  ने  त्रिचूर  में  एक  हिन्दी  अध्यापक  प्रशिक्षण  कालेज  की  स्थापना  के

 लियें  पुनरीक्षित योजना  पेश  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 दिक्षा  मन्त्री  का०  ato  :
 ;  परन्तु  we  कालेज  के

 पुरम  में  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  |

 योजना  में  प्र तिवर्ष  १६०  भ्रध्यापकों  के  प्रशिक्षण
 का

 उपबन्ध  है  जिन
 में  से  ८  ०  डिप्लोमा

 कोर्स  करेंगे  ८  ०  सर्टिफिकेट कोर्स  |  डिप्लोमा  कोसे  हाई  स्कूल  के  भ्रध्यापकों  क्षे  लिये  होगा  शर

 ीटाााााणाव
 सर्टिफिकेट  कोर्स  भ्र पर  प्राइमरी  स्कूल  के  भ्रध्यापकों  के  लिये

 ।

 में  दोनों  कोसें  एक-एक
 वर्ष  के  होंगे ।

 मूल  प्रंप्रजी
 में



 ७  १८८३  लिखित  उत्तर  रेट

 परियोजना  के  लिये  श्रनमानित  जैसाकि  राज्य  सरकार  ने  बताया  निम्न  प्रकार  है

 2,0%,000  रुपय
 (  १)  श्रनावतंक

 9¥, AEG  रुपय
 (२)  अ्ावतक

 रूरकेला  में  कमी  भजन

 1२४०६.  श्री  पांगरकर  :
 क्या

 इस्पात  खान  ate  इंधन  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 कि

 रुकेगा  में  PRESS iG me ;  मे  विस्तार

 त

 हुए

 वीराने  व्यक्तियों को  रूरकेला  इस्पात

 संयंत्र  में  रोजगार  दिया  गया  है  ;

 ऐसे  कितने  विस्थापित  cnn  हैं  जिन्हे ंइस्पात  नगर  क्षेत्र  में  दुकानें  दी
 गई  हैं  ।

 खान  ake  इंधन  मन्त्री  स्वरण  ३१  FER

 Loko  व्यक्तियों  को  |

 ¥o  |

 राय  कर  तथा  सम्पदा  इक  की  बकाया  राशि

 २४०७.  श्री  विनती  मिश्र  :  कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 ३१  PERL  तक  राय-कर  शौर  सम्पदा  शुल्क  की  किन-किन  राज्यों  में
 कितनी

 राशि  बकाया थी  ;

 बकाया  राय-कर
 प्रौढ़

 सम्पदा  शुल्क
 को  शीघ्र

 से  शीघ्र  वसूल  करने  के
 लिये

 सरकार
 कौन-से  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्या  करापवंचन  की  रोकथाम  के  लिये  कोई  विशेष  योजना बनाई  जा  रही  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  सभा  की  मेज  पर  एक  विवरण  रख  दिया  गया

 ये  परिशिष्ट  ४,  wat  संख्या  २३]  जिस  में  कमिश्नरों  के  अधीन  के  अनुसार

 att  मत-सम्पत्ति-शुल्क  ड्यूटी  )  ३१  १६६०  तक  की

 वास्तविक  बकाया  रकमें  दिखाई  गई  हैं  ।  सभी  राज्यों  में  रकमें  बकाया  हैं  ।

 कर  वसूल करने  की  व्यवस्था पर  उराबर  नज़र  रखी  जाती  है  कौर  बदलती  हुई

 इयकताशझ्ों  प्र  परिस्थितियों  के  अनुसार  उचित  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  समिति  टेक्स  एडमिनिस्ट्रेशन  कमिटी  )  कर-अपवंचन

 के  बारे  में  बहुत-सी  सिफारिशें  की  हं  ।  €  सितम्बर  १९६०  श्र  २३  दिसम्बर

 १९६०  को  सभा  की  मेज  पर  विवरण  रखे  गय  थे  जिन  में  बताया  गया  था  कि  समिति  की  सीमा

 के  बारे  में  क्या  कारवाई  की  गयी  ।

 गाज का  व्यापार

 २४०८.  श्री  रखना  fag :  कथा  वित्त  मन्त्री
 बताने

 की  काया  करेंगे  कि  :

 गांजे  TY
 चका

 अवैध  व्य  र  करने  कीः  कितनी  घटनायें  कीਂ  दुष्टि में  सन्  PERO  मे

 अर
 =  a

 मूल  प्र प्रे जी  में



 ६७०  लिखित  उत्तर  मंगलवार  २८  ATA,  PEEL

 इस  प्रभार  के  श्रवण  व्यापार के  कारण  प्रति  ae  सरकार  को  कितना
 नुकसान

 होता है  ?

 वित्तमंत्री  मोरारजी  द  पर

 सरकार  को  कोई  निशान  नहीं  क्यों
 «  राज्यों  a  विषय  है  |

 प्रशासकीय  कमंचारी  प्रशिक्षण  काल  हैदराबाद

 1२४०९.  श्री  दामानी  वैज्ञानिक  श्रनसन्धान  कौर  सांस्कृतिक  c HTT  मन्त्री  यह  बताने
 नक़ी  क्रिया  करेंगे  कि

 हैदरा
 जाद  स्थित  प्रश प  तन्य  mane  री  प्रशिक्षण कालेज  व  सरवर  वे  रथ  किस

 अ.पर  पग  सम्बन्ध  र

 सरकार  द्वारा
 इस

 संस्था  को  उसके  प्रादुर्भाव  के  समय  से  कितनी  सहायता  श्रथत्रा

 सहायता दी  गई  है  ?

 अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मन्त्री
 हमा यून  :  प्रद्यासंकीय

 कर्मचारी  शिक्षण  avast  सोसाइटिज  रजिस्ट्रेशन  ऐक्ट के  रजिस्टर्ड  wa  स्वायत्तशासी

 संस्था है  जिसे  केन्द्रीय  सर
 से  वित्तीय  सहायता  मिलती है

 ।

 कॉलेजों
 को

 उनके
 प्रादुर्भाव  के  समय से  Qc  ६२  लख  रुपये  सहायतार्थ  श्रमदान के

 रूप  मिश्रा
 €

 लाख  रुपए  ब्याज-मुक्त  ऋणों के  रूप में  दिये  गये  हैं
 ।

 गणराज्य  दिवस

 २४१०.  श्री  रघुनाथ  fag  :  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नई  दिल्ली  में

 WER  के  गणराज्य  दिवस  समारोह  पर  कितना  खरब  किया  ? S|

 प्रतिरक्षा  उप मन्त्री
 :  गणतन्त्र दिवस  समारोह  १९६  १  से  सम्बन्धित हिसाब

 अभी  किया जा  रहा  है
 ।  जभी  हिसाब  सम्पूर्ण  समारोह पर  जाए  ee  एक  विवरण

 सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 मुरादाबाद  म  VIANA  का  गर  कानूनी  कारखाना

 FRERE.  श्री  रघुनाथ सिह  :
 क्या  गृह-कार्य

 मन्त्री यह  बतਂ बताने  की  FIT  करेंगे  कि  क्या

 बाद  में  २५  2EE  को  एक  गर  कानूनी  छोटे  हथियारों  कारखाना  पाया  हैं  जो

 पिस्तौल
 रिवाल्वर

 बनाया  करता  ?

 गृह काय  मन्त्रालय  में  TSA-WeRy — Bl
 नही ं।

 में
 [ मिल  aia



 रि
 on

 t  दे६७१ 3  2Qo53

 गणतन्त्र  दिवस  परेड

 1२४१२.  श्री  साधन  गुप्त
 :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  २६  जनवरी  को  गणराज्य  दिवस  परेड  के  दर्शनार्थियों  के  बैठने  कीं  एकਂ

 न्यारी  टूट  गई  थी  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  शर

 कितने  व्यक्ति  हताहत  हुए  ?

 प्रतिरक्षा  उप मन्त्री  :  से  बैठने  की  गैलरी  का  एक  तख्ता

 आमन्त्रित  व्यक्तियों  के  भार  से  बोल्ट  निकल  जाने  से  २६  १९६१  को  टूट  गया  जिसके

 परिणामस्वरूप  चार  व्यवित्तयों  को  मामूली  चोटें  |

 नागार्जुनकोंडा  की  खु  बाईयां

 1२४१३.  श्री  नसीहत  :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  शोर  सांस्कृतिक-कार्य  मन्त्री  २०

 Reto  के  भ्र ता रां  कित  प्रदान  संख्या  २०५३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  विशेष  कार्य  अधिकारी  को  केवल  नागार्जुनकोंडा  की  खुदाइयों  कौर  खुदाई  में

 निकले  सामानਂ  के  बारे  में  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  रख  गया  पौर

 यदि  तो  खुदाई  कार्य  का  संचालन  किसने  किया  था  ?

 ग्रनुसन्थान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  उपमंत्री  स०  मो०  :

 श्कीसान्  |

 जब  तंक  विशेष  कार्य  अधिकारी  ने  पद  भार  नहीं  सम्भाला  कार्य  का  संचालन
 ह
 थका

 ह  pf गा |
 न

 + मुख्यालय  के  अ  के  सामान्य  पर्यवेक्षण  के  झ्रन्तर्गत  परियोजना के  प्रभारी  श्रमिक ने

 किया  था  ॥

 पंजाब  में  कोयल  की  कमी

 दो०  Wo  वर्मा

 रिच  ो
 बलजीत  सिंह  :

 कया  खान  और  इंधन  मन्त्री  ग्  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  कोयले  की  कमी  oot  भी  जारी  ake

 यदि  तो  इस  समस्या  को  हन  करने
 के

 लियें  क्या  कदम  उ  ए  गए हैं  ?

 खान  MIT
 इं

 बन  मन्त्री
 स्वरण

 :  राज्य  में  कुछ  उद्योगों

 Faarat  उनको  जिन्हें  रेल  यातायात  में  कम  श्रप्रिमता  प्राप्त  कोयले  का  पुरा  कोटा  नहीं  पहुंचाया

 गया  है  |
 त ण तल्तए।एएएपकालण

 faa  wast  में

 250  (Ai)
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 )  राज्य  में  प्रमुख  केन्द्रों
 को  विशेषकर  केम  श्रीमती  प्राप्त  उपभोक्ताओं  के  लिये

 कोयला  भेजने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (२)  अत्यावश्यक  मामलों  में  कोयलें  का  विशेष  श्रावण्टन  कौर  अन्य  उपभोक्ताओं  जिनके

 पास  अतिरिक्त  स्टाक  व्य पव तेन के  रूप  में  सहायता  की  जाती हे  ।

 (३)  १९६१  के  बाद  जो  पंजाब की  करता  से  ऊपर  की  दिला

 में  श्रमिक  माल-डिब्बे  उपलब्ध  किये  जायेंगे  |

 अनुसूचित  जातियों  पिछड़े  वर्गों  के  विद्याथियों को  छात्रवृत्तियां

 २४१४५.  भी  विभूति  मिश्र
 :  क्या  दिक्षा  मन्त्री  aa  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  पिछड़े  वर्गों  शर  भ्रनुसूचित  जातियों  के  विद्याथियों  को  पहले  जो

 सात्रवत्तियां केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाती  थीं  श्रब  वे  परोक्ष  रूप  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जाती हैं

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  इसके  फलस्वरूप  सम्बन्धित  व्यक्तियों  से  बहुत-सी

 चिंकांयतें  ara  कौर

 यदि  तो  इंस  विधय  में  केन्द्रीय  सरकार  दारा  कया  कार्यवाही
 की  जा  रही है

 ?

 दिक्षा  मन्त्री  का०  ला०

 नहीं  ।

 प्रदान ही  नहीं  उठता  ।

 कोयला भजा  जाना

 प्र०  गे  देव

 1२४१६.  श्री  से०  मेहदी

 डा०  विजय  ata

 क्या  खान  पौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 Reo  से  १९६१  तक  कितने  कोयले  का  निर्वात

 पिछले वब  के  निर्यात  की  तुलना में  यह  कै  ता  कौर

 we  निर्वात  क्यों  किया  जा  रहा  है  जबकि  भारतीय  उद्योगों  को  कॉलेज  का  पूरा  सम् भरण

 नहीं हो  रहा  है  ?

 खान  शौर  इंधन  मन्त्री  स्वर
 ae  एक  विवरण

 सभा-पटल पर  जाता  हैं  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २४]

 देश  के  विकासशील  लोहा  तथा  इस्पात  उद्योग  की  बढ़ती  हुई  प्रावश्यकताश्रों  की  दृष्टि

 से  घातुकामिकਂ  कोयले  के  निर्यात  की  धेनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  जहां  तक  श्रधतुकार्मिक  कोयले  का

 संभ्बन्ध  TTT  पुराने  विदेशी  बाजारों  को  सम् भरण  अपनी  समय  समय  की  श्रावश्यकताओओं  के

 रूप  कायम
 जाएगा  |  स्थिति

 के  सम्बन्ध
 में

 निरन्तर  पुनर्विलोकन  कया  जाता  रहता
 है

 ।

 सतिक  fT

 मूल  श्रंग्रेजी मे



 ७  लिखित  उत्तर  शंख हे

 तेल  का  विपणन

 भी  प्र०  AIT:

 न्य
 VER.  थी  झारविन्द  घोषाल  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तेल  के  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र
 मे

 विपणन  के  लिये  तीस
 '
 पंचवर्षीय  योजना  का  वर्तमान

 graven  कितना  है  ;

 तीसरी
 पंचवर्षीय

 योजना  के  अन्तर्गत  (१)  विदेशो ंसे  (२)  गोहाटी के  तेल  शोधन

 कारखाने  श्र  (३)  बरौनी  के  तेल  शोधन  कारखाने  से  कितने  तैल  उत्पादों की
 आशा

 क्या  खान  र  इंधन  मन्त्रालय  ने  कुछ  समय  से  अतिरिक्त  श्रावण्टनों  की  मांग

 की  है  झर  यदि  हां  तो  कितने  की  ?

 खान  कौर  तेल  मन्त्री  के ०  दे०  :  तेल  के  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में

 विपणन  के  लिये  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  maven  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  fata  नहीं  guar  है  ।

 जन  १६६०  में  प्रकट  दिल  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  सरका रीਂ  उद्योग  क्षेत्र  में  तेल  वितरण

 संगठन  के  लिये  अस्थायी तौर  से  ५  करोड़  रुपए  का  उपबन्ध  दिखाया  गया है  ।

 इण्डियन  ora  कम्पनीਂ  लिमिटेड  ने  चार  वर्षों  की  अवधि  में  १५  लाख  मीट्रिक  टन

 घटिया  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिये  १९६०  में  सोवियत  निर्यात  संगठन  के  साथ  TH  करार

 किया  है  ।  तीसरीਂ  जना  अवधि  में  रूस  तथा  तन्य  देशों  से  पति  रिक्त  मात्रा  के  ana  किए  जाने की

 भी  सम्भावना  है  |

 गौहाटी  के  तेल  शोधन  कारखाने  में  १९६१  तंक  पूर्ण  उत्पादन  होने  लगने  की  सम्भावना  है  ।

 इसकी  प्रारम्भिक  ७.  ५  लाख  मीट्रिक  टन  होने  की  ara  है  ।  बरौनी  तेल  शोधन  कारखाने  का

 जिसकी  क्षमता  १०  लाख  टन  १९६२  में  चालू  होने  की  आशा  है  तौर  इंतनी  ही

 क्षमता  का  दूसरा  एकक  १९६३  में  ।  बरौनी  तेल  शोधन  कारखाने  की  १९६३  मे  कुल  क्षमता  २०  लाख

 मीट्रिक  टन  होगी  ।  सरकार  का  विचार  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  के  तेल  शोधन  कारखाने  का  विस्तार

 करने  का  है  परन्तु  यह  स्थानीय  संसाधनों  से  ग्रपरिष्क्रत  तेल  की  अ्रधिक  मात्रा  को  उपलब्धता  पर

 निर्भर है  ।

 तेल  के  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  विपणन  के  लिये  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में

 दिखाये  गये  ५  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  झ्रावक्यकता  पड़ने  की  सम्भावना  है  ।  इन  प्रतिष्ठित  राशियों

 की  मात्रा  के  सम्बन्ध  में  खान  र  इंधन  विग  में  योजना  आयोग  के  साथ  मिलकर  विचार  किया  जा

 रहा है
 |

 ज़िलाई  a  चोथी  रोलिंग  मिल

 1२४१८.  शी
 प्र०

 | है»
 क्या  खान  शौर  इंधन  मन्त्री  यह  की

 करेंगे कि  :

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  at  चौथी  रोलिंग  मिल--मर्चेण्ट  मिल--में  उत्पादन

 nes प्रारम्भ
 हो  गया  है  ;

 fra
 ait

 में
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 द  तो  atc

 मिल  की  रोलिंग  क्षमता  कितनी  है
 ?

 श्रीमान  । खान  कौर  इंधन  मन्त्री  स्वर्ण  )

 मर्चेण्ट
 मिल  २  १९६१  को  क  हुई  थी  ।

 मेट  मिल  में
 २५५,०००  टन  प्रतिवर्ष

 रोल  किये  जाने  की  आशा है

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  द्वारा  कोयला  उत्पादन

 श्री  ठ  चं०  बया
 :

 क्या
 खान  we  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  द्वारा  निगम  के  प्रसाद दुर्भाव के  समय  से  प्रति  वर्ष  कितने

 कोयले  का  उत्पादन  किया  गया  है  ;

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना के  श्रन्तगत  उत्पादन  का  लक्ष्य  क्या  है  ;  कौर

 क्या  वास्तविक  कार्य  लक्ष्य  से  कम  रहा
 है  ?

 खान  शौर  इंधन  मन्त्री  स्वर्ण  सिंह )

 PEXQ—NY  नि  १  लाख  टन

 १९  ५७-५५  RR  ६  लाख टन

 FeuUs-VKE  35  २  लाख टन

 <EXE-Ko  Ss  लाख  टन

 PEL O-~E2  qe.  ६  लाख  टन

 १९६१  के

 दूसरी  योजना  waft  के  aa  Peay  लाख  टन  की  वार्षिक  गति  प्राप्त  करना

 (7)
 ना
 हीं  ।  फरव  १९६१ में  हुए  उत्पादन  के  श्राधार  पर  निगम  के  उत्पादन  की

 वालाकदर दर  RRo  9.0  लाख  टन  है  जो  उसके  लक्ष्य  के  पर्याप्त  निकट  है  |

 भारत  ate  पाकिस्तान  क  बीच  प्राध्यापकों  sf  का  श्रमदान-प्रदान

 1२४२०.  श्री  श्रावित  घोषाल  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रतुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  श्र  पाकिस्तान  के  बीच  विद्वानों  और  प्राध्यापकों  के  खाने  जाने  के  बारे

 में  पाकिस्तान  के  साथ  कोई  बातचीत  शुरू  की  गई  है  ;  कौर

 ,  तो  उसके  ब्यौरे  कया  हैं  ? यदि हां

 श्रतुसंधान  ale  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हमायून  अमीर )  सौर
 बातचीत  शुरू  नहीं  की  गई  है  परन्तु  रत  में  बेटा निक  at

 विद्युत
 संभागों  में  भाग  लेने  के  लिए

 पाकिस्तान
 के

 के  विद्वानों  तथा  प्राध्यापकों  को  प्रधामंत्री  किया  जाता है  ।  इसी  प्रकार  पाकिस्तान  में

 विद्वान  att  श्राध्यापक  जात  हैं  ।
 ne

 ल  agar में
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 हिन्दी में  सरकारी  संकल्प

 २४२१.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  +रेंगे कि

 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  gy  में  अन्य  सभी  मंत्रालयों  को  यह  आदेश  दिये  थे  कि  सभी

 सरका  ी  संकल्पों  को  अंग्रेजी  के  साथ  साथ  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  किया  जाये  ;  ak

 यदि  तो  सन्  go ०  में  प्रकाशित  हुए  कुल  सं  कल्पों  में  से  कितने  हिन्दी  में
 भी

 प्र  काशी

 किये  गये  ?

 गृह-का  यं मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री  श्र  Pay  के  हरिदेश  में  यह

 कहा  गया  था  कि  यथांसभव  सरकारी  संकल्पों  को  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  किया  जाये  |  श्री  तक  हिन्दी

 में  कोई  भी  संकल्प  नहीं  प्रकाशित  हुए  हैं  ।  परन्तु  संकल्पों  को  हिन्दी  में  छापने  का  इन्तज़ाम  किया

 जा  रहा है  ।

 मंत्रालयों  के  प्रकादानों क  हिन्दी  कपा स्तर

 VS.  श्री  प्रकाशवोर  शास्त्री  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  गृह  ॥.  मंत्रालय  ने  PEUY  में
 सभी  मंत्रालयों  को  ऐसे  आदेश

 दिये  थे  कि  वे  संसद्  में  पेश  की  जाने  वाली  wet  प्रशासनिक  पत्र-पत्रिकायें  शादी  अंग्रेजी

 के  साथ-साथ  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  करने  की  व्यवस्था  करें  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  आदेशों  का  अब  तक  विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा  किस  समा  तक

 पालन  हुआ  है  ;  कौर

 जिन  मंत्रालयों  ने  प्रभी  तक  इन  आदेशों  के  अनुसार  उचित  व्यवस्था  नहीं  की  है  वहां

 उन  आदेशों  के  सही  ढंग  से  पालन  कराने  के  लिये  कया  किया  जा  रहा  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  SEXY  के  श्रादेदा में यह में  यह  कहा  गया

 था  कि  प्रशासनिक  सरकारी  पत्र  पत्रिकाएं  ak  संसद  को  दी  जाने  वालीਂ  रिपोर्टों  को

 संभव  अंग्रेजी  के  अलावा  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  किया  जाये  |

 झ्र  प्रायः  सभी  मंत्रालय  झपने  वार्षिक  रिपोर्टों  को  हिन्दी  ae  aaa  दोनों

 में  प्रकाशित  करते  हैं  ।  बहुत  से  सरकारी  पत्र  पत्रिकाएं  तथा  wee  रिपोर्टों  को  भी  हिन्दी  ate  अंग्रेजी

 दोनों में  प्रकाशित  किया  जता है  |  समय  समय  पर  स्थिति  की  जांच  की  जाती  है  प्रौढ़  इस  विद्या  में  हिन्दी

 के  उत्तरोत्तर  प्रयोग  के  लिये  समुचित  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 योजना

 २४२३.  शी  प्रकादावीर  शास्त्री  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ai  कि  :

 पात्र  योजना  के  अंतगर्त  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  के  कितने

 कर्मचारियों  ने  प्राज्ञ  परीक्षा  पास  की  है  are  हिन्दी  का  कार्य  निबटाने  के  लिये  उनकी  सेवाओं  से

 लाभ  उठाने  के  लिये  कया  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ;  शौर

 (@)  उक्त  प्रबन्ध  के  भ्रन्तगंत  इन  तमंचा  रियों  से  कया  काम  लिया  जा  रहा हे  ?
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 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  कौर  wko  कर्मचारियों

 ने  प्राज्ञ  परीक्षा  पास  की  है  ।  इनमें  संलग्न  तथा  श्रीनाथ  कार्यालयों  के  कर्म  चारी  सम्मिलित  नहीं

 यथासम्भव  इन  कर्मचारियों  की  का  उपयोग  हिन्दी  के  काम  में  लिया  जाता  जैसे

 हिन्दी  प्राप्त  हुए  पत्रों  तथा  हिन्दी  के  प्रश्नों  का  उत्तर  तैयार  करना  इत्यादि  |

 1२४२४.  श्री  कालिका  सिह  :
 त्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  पा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय ने  स्थापना  के  बाद  से  aa  तक  क्या  काम  किए  हैं  ;

 निदेशालय  ने  ग्र हिन्दी  भाषी  प्रदेशों  में  हिन्दी  के  प्रचार  के  लिए  क्या  योजनायें  लागू

 की  हैं  तथा  उसके  द्वारा  क्या  योजनायें  लागू  की  जा  रही  हैं  ;

 क्या  निदेशालय  हिन्दी  में  एक  पत्रिका  निकालने  का  विचार  कर  रहा  है  जिसमें  भारत  के

 संविधान  के  भ्रनुच्छेंद  ३५१  में  बताई  गई  हिन्दी  को  नमूने  के  रूप  में  दिखाया  जायेगा  ;  कौर

 तो  क  नहीं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  से  (7)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  ४,  arte  संख्या  २५]

 अतिरिक्त समय  काम  करने  का  भत्ता

 २४९४.  श्री  दी०
 ६. हूँ ०  शर्मा  :  चित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 भारत  सरकार  तथा  wer  कार्यालयों  के  कर्मचारियों  को  नवम्बर  तथा

 दिसम्बर  PERO  श्र  जनवरी  तथा  फरवरी  PERL १  महीनों  में  कितना  धन  अतिरिक्त  समय  के

 काम  के  लिए  भत्ता  दिया  गया  है  ;

 दो  पहले  वर्षों  के  तुलनात्मक निकल  कया  हैं  ;

 (7)  क्या  पलकों  इरादी  की  भर्ती  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण  अतिरिक्त  समय  के  काम  के  भुगतान

 बढ़  गये  हैं  ;  प्रौढ़

 ग्रतुचासन  का  कठोरता  से  पालन  करा  कर  कौर  काम के  सामान्य  घंटों  में  काम  करा

 कर  क्या  अतिरिक्त  समय  के  काम  के  भुगतानों  को  कम  कराने  के  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  से  कुछ  कार्यालयों  के  बारे  में  उपलब्ध

 जानकारी  का  विवरण  संलग्न  है  ।  परि  निष्ठ  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २६]  अन्य  कार्यालयों

 के  बारे  में  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्रौढ़  मिलने
 पर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 जो  कर्मचारी  स्वयं  अपनी  इच्छा  से  श्नतिरिक्त  समय  तक  काम  करते  हैं  उनको  भ्र ति रिक्त

 समय  के  काम  का  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  यह  भत्ता  तभी  दिया  जाता  हैं  जब
 प्रतिष्ठित

 समय

 मल  tit  में
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 का  काम  सक्षम  अधिकारी  के  विशिष्ट  आदेशों  से  fear  गया  हो  ।  सक्षम  श्रमिक री  ऐसे  आदेश

 देने  से  स्वयं  को  सन्तुष्ट  कर  लते  हैं  कि  काम  निहित  रूप
 से  इतना  आवश्यक  हू  कि  उसको  ७

 दिन  के  लिए  लम्बित  नहीं  किया  जा  सकता  हे  शौर  उसको  झ्र ति रिक्त  समग्र  के  काम  का  भत्ता  दिए

 बिना  पुरा  नहीं  कराया  जा  सकता  है  ।

 छावनी  दोज  क  कम  लारी

 थी  रामकृष्ण  गुप्त
 FRR

 १  गिलानी  गु०  मु०  fag  मुसाफिर  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  सात  वर्षों  से  न्यू  नतम  मारी  अधिनियम  के  श्रन्तगत  छावनी

 बोर्ड  के  तमंचा  रियों  की  न्यूनतम  मजूरी  का  कोई  पुनरीक्षण  नहीं  किया  ग  पा ve

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ग्रोवर

 इस  मामले  में  क्या  का  वाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  झर  PERE  में  पूरी  गीत  न्यूनतम

 सजूरी  अधिसूचित  होने  से  पहले  छावनी  बोर्डों  तथा  उनके  कर्मचारियों  के  बीच  मजा  ग  समेत  सेवा  की

 शर्तों  के  बारे  में  विवाद  उठा  था  ।  यह  विवाद  फैसले  के  लिये  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  को

 सौंपा  गया  था  ।  मारे  2ERo  में  न्यायाधिकरण  का  पंचाट  प्रकार हित  किंया  गया  था  पौर  मजूरी

 के  बारे  में  इसमें  की  गई  सिफारिशों  के  लिये  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।

 (7)  जब
 तक  राष्ट्रीय  औद्योगिक  न्यायाधिकरण  का  चाट  लागू  रहेगा  तब  न्यूनतम

 सजूरी  त्र  नियम  के  अधीन  न्यूनतम  मजूरी  अ्रधिसूचित  करना  श्राव्य क  नहीं  समझा  गया  है  ।

 छावनी  बों  के  कसें चारी

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 1२४२७.

 शानी  गु०  स०  fag  मुसाफिर  :

 कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  छावनी  बोर्ड  के  कुछ  श्रेणियों  के  कमंचारी  aa  तक  छावनी  ats

 के
 कमेंचारी  नहीं

 ag  श्रेणियां  कौन  कौन  सी  भ्र ौर

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री

 जम्मू  तथा  काश्मीर  के  राज्य  में  बादामी  बाग  तथा  जम्मू  छावनी  के  सभी  कर्मचारी

 क्यों  कि  उस  राज्य  में  न्यूनतम  मजूरी  af  नियम  लागू  नहीं  है  कौर  भारत  की  अन्य  छाव  नियों  में

 करण  पद  वाले  कमरा ग  ।

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  ने  एक  वर्ष  पहले  पंचाट  दिया  था  जिसमें  कह  जम्मू

 तथा  काइमीर
 राज्य

 के  ग्र ति रिक्त  अन्य
 सभी  छावनियों

 के  कर्मचारियों  कै  वेतन  क्रम  निर्धारित  कय

 ्  Wen
 अप्रजा  में
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 गये  जम्मू  तथा  कार  उनके  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  अता  है  ।  इसलिये  बाद  अनुसूचित  श्रथवां

 सभी  प्रकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  न्यूनतम  मजू  अधिनियम
 के

 श्री
 न  न्यूनतम  मजूरी

 निर्धारित  करने  की  आवश्यकता  तब  तक  के  लिये  नहीं  रही  जब  तक  न्याय  करण  का  यह  पंचाट

 लाग है  ।

 भारत  क  राज्य  बक  को  दावा

 1२४२८
 मुहम्मद

 wl  आसानी

 क्या  चित्त  मन्त्रों  यट  ताने  की  कृपा  करेंगे  थि

 राष्ट्रीयकरण
 के  बाद  से  ३१  YeyKO  तक

 भारत  के  राज्य  बेक  ने  कितनी

 अतिरिक्त  शाखायें  खोली  कौर

 तीस
 जना  अवधि  में  कितनी

 शाखा
 *  खोलने का  विचार  है  |

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  )  CRE  शाखायें  ।

 इस  वर्ष  के  लिये  तथा  बाद  के  वर्षों  के  लिये  दाखा  विस्तार  का  क्रम  के  प्रदान  पर  भारत

 का  स्टेट  बैक  विचार  कर  रहा  है  ।

 मणिपुर  में  सरकारी  कर्मचारियों क  वेतन  क्रम

 कया  गृह-कार्य
 AAT  ८  १९६०  के  अतारांकित प्रश्न 1२४२६.  जिले  wat  सिह

 संख्या  ८४८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (
 क

 |  है  )  क्या  मनीपुर  के  संघ  क्षेत्र  में  सरकारी  कर्म चा  रियों  के  मूल  वेतन  में  महंगाई  भत्ते  को

 मिलाने  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  निर्णय  कर  लिया है  ;

 यदि  ।
 क्या  यह  वतन  क्रम  प्रासाद  के  समान  ही

 नये  वेतन  कब  से  लागू  किए  गए  थे  yea  कब  से  लाग  किये  जायेंगे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  यहाँ  निर्णय  किया  गया ह  कि

 मणिपुर  प्रशासन  के  कामना  रियों  को  मिलने  वाला  सभी  महंगाई  भत्ता  उन
 तमंचा  रियों

 के  वेतन  जो

 २४०  रुपये  मासिक  से  कम  पाते  शामिल  कर  दिया  जाये  |  जिन  कमंचारियों  को  इससे  अधिक

 बे  तन  मिलता  है  उनके  वतन  में  महंगाई  भत्ता  स  शर्ते  पर  शामिल  किया  जाता  है  कि  जो  महंगाई  भत्ता

 शामिल  हो  वह  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  १  जुलाई  १९५९  से  पहले  मिलता  रहा  हो  ।  शेष

 महंगाई  महंगाई  भत्ते  के  रूप  में  ही  मिलता  रहेगा

 श्रीराम  के  समान  ही  महंगाई  भत्ता  दिया  जाता  ह  परन्तु  जो  मंहगाई  भत्ता  वेतन  में

 शामिल  किया  जायेगा  उसकी  राशि  २५०  रुप  '  पाने  वाले  कर्म चा  रियों  के  वेतन  में  श्रासाम  सरकार के

 कंचा  रियों
 की  तुलना  में  प्रतीक  होगी  ।

 १  अक्तूबर  gEUS  को
 प्रासाद  सरकार

 ने
 अपने  कर्म  चोरियों  के  लिये

 जो  वेतन  क्रम

 लाग  किया  हैं  उसके  गिटार  पर  मणिपुर  प्रशासन  के  कर्मचारियों  के  aa  क्रम  बदल  गये  हैं  श्र

 ग्रासिम  में  उसी  पद  के
 कोंचा  रियों

 को  मिलने  वाले  TAT  क्रम  के  अनुसर  कर  दिये  गये  हैं

 यह  परिवर्तन  वतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  गया  है  ।  लिये  प्रौढ़  कोई  परिवर्तन

 करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 श्र  ग्रेजी में



 ७  श्ध्८्दे  लिखित  उत्तर  ३६७६:

 मनीपुर  के  कर्मचारियों
 क

 लिए  चावल
 का

 भत्ता

 1२४३०.  शी  स०  |: |  सिह  :
 कया  गृह-कर्म  मंत्री  ८  १६६०

 के
 श्रतासंकित  प्रदान

 संख्या  ८४७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीराम  में  स्वीकृत  चावल  भत्ता  मनीपुर  के  कर्म
 वा

 रियों  को  देने  के  प्रत  पर

 निर्णय  कर  लिया  गया है

 यदि  तो  क्या  यह  भत्ता  भूतलक्षी  प्रभाव  से  दिया  कौर

 इस  भत्ते  को  देने  के  लिये  प्रति  ae  कुल  कितने  व्यय  का  प्राक्कलन
 किया

 गया  है  ?

 गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 १  जनवरी  १९६०  से  ।

 २५०  रुपये  मासिक  तक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  श्र।वर्यक  समायोजन

 के  द्वारा  भत्ता  स्वीकार  किया गया  है  ।  ३००  रुपये  मासिक  वेतन  पाने  वाले  वालों  को  यह  रियायत

 देने  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  दूसरे  प्रस्ताव  पर  निर्णय  कर
 लेने  के  बाद  कुल  व्यय  का

 प्राक्कलन  किया  जायेगा  ।

 मणिपुर  प्रवासन  में  प्राथमिकता क्रम

 1२४३१.  ले०  सिह
 :  गृह-कार्य  मंत्री  ८  मंच  १९६०  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  &&  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  मणिपुर  प्रशासन  के  मुख्य  सचिव  को  प्राथमिकता  क्रम  में  न्यायिक  भरा  वक्त  से  ऊपर

 रखने  के  नारे  में  कोई  अभ्यावेदन  अथवा  शिकायत  मिली  गौर

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  उस  पर  विचार कर  लिया है  ;

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कौर

 नागा  विद्रोहियों  की  नजरबंदी

 1२४३२.  श्री  ले०  सिह  क्या  यह  गह-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  यह  सच  है  कि  मनीपुर  में  जिन  areal  ने  नागा  विद्रोहियों  की  कार्यवाहियों  में

 भाग  लिया  था  उनमें  से  कुछ  निवारक  निरोध  के  भ्रमित  कौर

 यदि  तो  उनमें  से  कितने  मनीपुर  में  ear  fear  mara  जेल  में  हैं  ?

 गंगा-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  i
 :  ate  इस  समय  रिसाव

 जल  में  केवल  एक  ऐ  सा  व्यक्ति
 नज़र बन्द  है  ।

 उखरुल  डिवीजन  में  बम  विस्फोट

 1२४३३.  श्री  ले०  meat  कया  गृह-कार्य  मन्त्री  २३  EKO  के  भ्र तारांकित

 प्रश्न  संख्या  RFER  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  मनीपुर  saad  सब-डिवी जन  में  फुन्सी र  फाइसार  में  हुए  बम  विस्फोट  की  जांच

 पुरी  हो  चुकी  कौर

 eee
 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 oe  some

 मूल  ast  में

 100८1  of  Precedence.



 जेड
 घ०  जीशान-उत्तर

 tS  १९६१

 गृह-कार्य  संत्रक्लब
 राज्य

 मंजरी  :  मौर  .  जी  हां  ।  जिम्मेदार

 व्यक्तियों  को  पकड़ना  सम्भव  नहीं  है  |

 मणिपुर में  बाल  उपचारਂ

 1२४३४.  भी  ले०
 meat  सिह

 :
 कया  गृह-कार्य  मन्त्री  २३  १९६०  के  अतारांकित

 अशन
 संख्या

 RzER
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की
 कृपा  करेगे  कि  मनीपुर  में  बाल  उप चा रियों

 से  निपटने  के  लिये  प्रोमोशन  कसर  नियुक्त  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  भ्र परा धी  परिवीक्षा  अधिनियम

 १६४५८  के  भ्र  गन  बनाये  गये  मनीपुर  अपराघी  परिवीक्षा  नियम  ११  जनवरी  PEER  को  त्रिपुरा
 गजट  जनता  के  सूचनाएं  तथा  उनके  सुझाव  अथवा  भ्रातियां  जानने  के  प्रकाशित  कर  दिया

 गया  था  नियमों  पर  निर्णय  कर  ले  ने  के  बाद  प्रोब  रान  अफसरों  की  नियुक्ति  का  प्रदान  लिया  जायेगा  ।

 नागा  बिचौलियों  द्वारा  अपहरण

 1२४३५.  श्री  दो  Fo  wat
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मनीपुर  में  जनवरी  कौर  फरवरी  PER?  में  नागा  विद्रोहियों  द्वारा  कितने  श्रपहरश

 के  मामले हुए  हैं  ?

 १९६०  में  सो  अवधि  में  यह  आंकड़े  क्या  थे  ;

 क्या  ऐसे  मामले  बढ़  गये  शरर

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ।

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  .  जनवरी  कौर  फरवरी

 ६१  में  नागा  विद्रोहियों द्वारा  छः  व्यक्तियों  का  अपहरण  किया  गया  REgo  की  इसी  wafer

 ऐसा  कोई  मामला  नहीं  9.0
 |

 सशस्त्र  सेनायें  कौर  विशेषाधिकार  १९५८  की  घारा

 ३  के  अधीन  उखरुल  मानो  माराम  सक्ती  are  तमेंगलाँग  सब-डिवीजन  का  पुरानी

 कछार  सड़क के  उत्तर  का  प्रश  गड़बड़  वाला  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया गया  है  क्योंकि यहां  पर  नागा

 विद्रोहीਂ  कार्यकलाप  हो  रहे  हैं  ।  इस  प्रदेश  में  सुरक्षा  पे नाथ  की  संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 नेफा  शौर  मनीपुर  क  बीच  सीमायें

 1२४३६.  श्री  ल०  क्या  गह-काट  मंत्री  २४  १९६०  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ४२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मणिपुर  में  तुंगजोई  गांव  ate  नेफ़ा  पूर्व  सीमान्त  में  भेजा

 खुनाम  गांव  के  बीच  जिले  की  सितारों  के  सर्वेक्षण
 का

 काम  सर्वेक्षण  निदेशालय  कासम  ने
 आरम्भ

 कर  लिया है  ate  पूरा  भी  कर  लिया  है  ;

 वि
 यदि  तो  क्या

 पासों

 at  चिन्हित
 कर  दिया

 गया  है  ?

 Trae

 tJuvenile  Delinquency,



 ७  रै८८२  उत्तर  रे  ५  ह

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  :  जींनतहीं  ।

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 श्राइ०  To  एफ़०  स्वान  के  कर्मचारी

 at  मुहम्मद  इलियास

 FAVA.  श्री  स०  सो०  बनर्ज  :

 नया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  RRO  में  पदच्युत  प्राण  ए०  एफ ०  स्टेशन  चकेरी  के  ६  भ्र सेनिक

 कर्मचारियों  ने  पुनः  स्थापन  के  लिए  अपील  की  है  ;

 यदि  तो  क्या  अपील  पर  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भविष्य  निधि  आदि  का  धन  प्रभी  इन्हें  नहीं  गया

 यदि  तो  इस  विलम्ब
 के  क्या  कारण  हैं  ;

 धन  के  भुगतान  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  ot  at

 जी  नहीं  |

 कुछ  मामलों  में  अपील  ager
 थी

 ate  व्यक्तियों  को  पुनः  देने  के  लिए  लौटा  दीਂ  गयी

 थी ।  पुनरीक्षित  ग्रसित  अब  मिल  गई  है  बौर  विचाराधीन  है
 ।

 भी  a

 लेखों  पर  अन्तिम  निगम  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  उन  व्यक्तियों  ने  वस्तुयें  लौटाई

 वी  तथा  इनसे  कुछ  धन  भीਂ  लेना  था
 ।  इसलिए  उनकीਂ  wafer  में  इस  पर  निर्णय  किया  गया  था  ।

 (
 धना  उनके  लेखे  wat  लेखा  परीक्षा  अधिकारियों  को  नहीं  सौंपे  गये  हैं  लेखा  परीक्षा

 पूर्ण  हो  जाने  के  बाद  भुगतान  किया  जायेगा
 ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकीय  संस्था  कानपुर

 Thali
 स०  Alo  बनर्जी

 रि  ३८.
 ‘Lait  श्रावित  घोषाल

 :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसं  घान  नौ  र  सांस्कृतिक्र-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  कीਂ  कुछ  सामाजिक  संस्थानों  ने  यह  म्रनुरोध  किया है  कि  भारतीय

 शिकार  कानपुर  का  नाम  पंडित  बालकृष्ण  बर्मा  के  नाम  पर  कर  दिया  जागे  ;

 अर

 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  है

 ?

 oo  ne

 मूल  wast  में



 १६८२  लिखित  उत्तर  २८  मीच चके  १९६१

 गचिज्ञानिक  wader  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ):  मंडल

 कांग्रेस  समिति  के  सभापति  तथा  नगर  कांग्रेस  कानपुर  के  महासचिव  से  ऐसे  सुझाव

 मिले हैं  ।

 मद्रास  और  कानपुर  की  यह  संस्थायें  भ्रत्तरराष्ट्रीय  सहयोग से  स्थापित
 को  जा

 रही  हैं
 ।

 इसलिए  यह  निर्णय  किया  गया  कि  यह  भारतीय  प्रौद्योगिकीय संस्था  ही  कहलाई

 जानी  चाहिए  |

 उड़ीसा में  बढ़

 1२४३६,  शो
 बे०  Wo  मलिक :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 REKo  की  बढ़  से  टूटी  बांधों  शादी  की  मरम्मत  पर  उड़ीसा

 में
 श्री

 तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ;  प्रौढ़

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  ने  क्या  सहायता  दी  है  ?

 कित  मंत्री  सोरारजी
 :

 व्यय  के  वास्तविक  wine  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 परन्तु  राज्य  सरकार  ने  कुल  सहायता  कार्यों  के  लिए  ३५.७१  का प्राक्कलन किया  था  जिसमें  से

 बाढ़  द्वारा  टूटीਂ  बांधों  wife  की  मरम्मत  के  लिए  १९६०-६१  में  १७६.५२  लाख

 रुपये  का  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  बनाया  था  ।

 Feu  में  बाढ़  के  कारण  नष्ट  हुई  पुलों  arf  के  व्यय  समेत  उड़ीसा  सरकार

 को  एक  करोड़  रुपये  का  ऋण  तथा  एक  करोड़  रुपये  का  अनुदान  दिया  गया  था  ।  क्योंकि  केन्द्रीय

 सहायता  कार्यों  पर  किए  गए  कुल  व्यय  के  आधार  परे  दी  जाती  है  इसलिए  यह  बताना

 संभव  नहीं  है  कि  बाढ़  से  नष्ट-भ्रष्ट  सड़कों  पुलों  पर  व्यय  के  लिए  कितनी  सहायता  दी  गई

 z  |

 राज्य  में  छोटी  बचत  संग्रह

 1२४४०.  श्री  इलयायेरूमाल :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  १९६०

 ६१  में  मद्रास  राज्य  में  छोटी  बचत  योजना  के  अधीन  कुल  कितनी  रकम  इकट्ठीਂ  की  गयी
 ? प

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  १९५९-६०  में  मद्रास  राज्य
 में

 वास्तविक  ६५  लाख

 रुपये  इकट्ठा  हुए
 ।

 चालू  वित्त  ay  के  पहले  दस  महीनों  में  वास्तविक  वसूली  लगभग  २. १९  करोड़

 रुपये की  हुई

 मणिपुर  में  हिन्दी  संगठनों  को  श्रनुदान

 1२४४१.  श्री  लग
 mat  सिह  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 हिन्दी के  प्रचार  के  लिए  मणिपुर में  हिन्दी  संगठनों
 को

 अलग-प्रलय  PERM?  में

 अब  तक  कितना-कितना wader  तथा  ज  सहायक  अनुदान दिया  गया  ;

 क्या  झ्रावंतंक  सहायक  अनुदान  देने  के  मामले  में  इन  संगठनों  द्वारा  चलाये  गये  स्कूलों

 के  साथ  बराबरीਂ  का  बर्ताव  किया  जाता  है  ;

 उन्हें  किस  दर  से  सहायक  अनुदान  दिये  गये  हैं
 ?

 मूल  wast  में
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 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 से  शिक्षा  मंत्रालय  ने  १९६०-६१

 में  मनीपुर  के  किसी  भी  हिन्दी  संगठन  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  यदि  मणिपुर  प्रशासन  नेਂ

 कोई  अनुदान  दिये
 हों

 तो  उनके
 बारे  में  जानकारी  मांगी  गयी  है  यथाशीघ्र  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  ।

 mist  प्रदेश  क  शिक्षकों  के  लिए  पेन्शन  योजना

 1२४४२.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गैर-सरकारी  शिक्षकों  के  लिए  पेन्शन  योजना  लागू करने  के  बारे  में  प्री  प्रदेश

 सरकार  की  कोई  योजना  है  यदि  केन्द्रीय  सरकार  उस  खच  का  कुछ  हिस्सा  देना  मंजूर  करती

 शौर

 यदि  तो  क्या  वह  योजना  मंजूर  कर  ५ है॥  गयी  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 :  राज्य  सरकार  ने  प्राइमरी  कौर  सेकंडरी

 स्कूलों  के  शिक्षकों  के  लिए  पेन्शन  योजना  लागू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 से  सहायता  मांगी  थी  ।

 उससे  कहा  गया  था  कि  वह  इस  योजना  को  शिक्षा  सम्बन्धी  विकास  आयोजना  में  शामिल कर  ले  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  का  छात्रसंघ

 1२४४३.  श्रीमती  मेमना  सुल्तान  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  छात्रसंघ  के  f  एक  इमारत  बनाने  की  योजना

 यदि  तो  इस  योजना  पर  कितना  खर्च  होने  का अनुमान है  ;  कौर

 वह  किस  तरह  पूरा  किया  जायेगा  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  जी  att

 लगभग  २  लाख  रुपया  |

 विश्विद्यालय  के  छात्रों  और  क्यारियों  ने  इस  प्रयोजन  लिए  ४२,७४१  रुपये

 इकट्ठे  किये हैं  ।  विश्वविद्यालय  ने  विश्वविद्यालय  भ  आयोग  से  भी  १  लाख  रुपये  का  अनुदान

 ग
 था  लेकिन  धन  की  कमी  के  कारण  आयोग  ने  वह  मांग  मंजूर  नहीं  की  ।  भ्र गले  वित्तीय  वर्ष  में

 आयोग  से  प्रार्थना  करने  का  विश्वविद्यालय  का  विचार है  ।

 मंसुर  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाघीश

 पर ४४  श्री  मुहम्मद  इमाम  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मंसुर  उच्च  न्यायालय  में  कितने  स्थायी  न्यायाघीश हैं

 वहीं पर  कितने  अ्रतिरिक्त  न्यायाधीश  हैं  ;  ate

 (7)  अतिरिक्त  न्यायाधीश  कब  नियुक्त  किये  गये  थे
 ?

 |
 Prenat

 मंत्रालय  में

 रोजाना  य  (att
 म

 विधि  er an  ae  Oe  Ob

 मूल  रंगरेजी  में
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 (a)  तीन  ।

 पहले  श्रतिरिक्स न्यायाधीश  की  नियुक्ति  १४  १९५८  से  दो  साल  की  wale  के

 लिए  हुई  थी  कौर  १४  १६६०  से  शर  at
 दो

 साल  के  लिए  उनकी  फिर  नियुक्ति  की  गयी  ।

 दूसरे  अतिरिक्त  न्यायाधीश  की  नियुक्ति  पहली  बार  १  ade  से  दो  साल  के  लिए

 शौर  बाद  में  १  १९६० से  कौर  चरागे  दो  साल  के  लिए  की  गयी  थी  ।

 ती  परे  अतिरिक्त  न्यायाधीश  की  नियति  १४  RENE  से  दो  साल  के  लिये  की

 गयी  थी  |

 पाकिस्तान  को  जोवन  बीमा  की  earn

 RVR  श्रीमती  नमूना  सुल्तान :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  TF

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  पाकिस्तान  में  बी  मा  व्यवसाय  के  चीन Tay
 में  उस  देश  की  सहायता

 केर  रहा है

 यदि  तो  fra  wk

 क्या  पाकिस्तान नियों  को  बीमा  व्यवसाय के  प्रशिक्षण  की  सुविधायें  दी  गयी  हैं
 ?

 चित्त  मंत्री  सोरारजी  से  बीमा  पाकिस्तान की  प्रार्थना  पर

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  RERo  में  उन  के  तीनत  नाम  निर्देशित  व्यक्तियों  को  विकास  प्रशिक्षण

 दिया  था  ।  पाकिस्तान  बीमा  निगम  के  एक  वरिष्ठ  पदाधिकारी  को  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के

 विकास  कामना  रियों  को  fea  गये  प्र शिक्षण  के  ढंग  से  अभी  हाल  में  परिचित  कराया  गया  |

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  लिये  खेल  का  मदान
 )

 1२४४७.  श्रीमती  सुल्तान  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्च  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  faeqfaaing  में  खेद  कद  के  लिये  कोई  मदान  स्टेडियम )  बनाते  की  कोई

 योजना  तीसरी  पंचवर्षीय
 योजना

 में  शामिल  की  गयी  ग्रोवर

 यहां  ,  तो  इस  योजना  पर  कितना  खर्चें  होने  का  अनुमान है
 ?

 मंत्री  (a0  का०  ला०  :  (  are  एक  एक  पैविलियन

 एक  स्विमिंग  पूल  कौर  एक  योग  केन्द्र  बनाने  के  लिये  ७,५०,०००  रुपए  की  अनुमानित

 लागत  को  व्यवस्था  दिल्ली विद्व वियालिय ने विश्व  विद्यालय  ने
 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगत  श्रपनी

 विकास  योजनायें  में  को  है  जित  पर  विश्वविद्यालय  झ्र तु दान  आयोग
 को

 भी  विचार  करना है
 ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  वर्षा  शादी  से  नुक्सान

 शी  स०  न०  रामोल

 1२४४८  शी  म०  ato  त्रिवेदी

 क्या  पहनकर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रभी हाल  की  वर्षा  हर  हिमपात से  हिमाचल  प्रदेश  में  सम्पत्ति  को  कितना  नुकसान

 कितने  मकान  बिल्कुल  पूरी  तरह  धराशायी हो  गये ;  भ्र ौर

 सल  ati  में



 ul  उत्तर  दद्
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 पीड़ित  व्यक्तियों
 को

 ऋण  शादी  के  तौर  पर  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 |  जा  रही  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  पुराने  जुब्बल में  चार  हजार

 तहसील  जुब्बल  में  तीन  हजार  रुपये  कौर  तहसील  रामपुर  में  छत्तीस  हजार  रुपये  ।

 उपयु कत  गांवों  में  नौ
 मकान  गिर  ग  कौर

 कई  मकानों को  नुकसान  पंहुचा  |

 नौ  पीड़ित  परिवारों  में
 से

 प्रत्येक  को  सौ  रुपये  की  दर  से  नौ  सौ  रुपये  की  रकम  कौर

 मुफ्त  लकड़ी  कृपापूर्ण  सहायता  के  तौर  पर  मंजूर  की  गई  थी
 ।

 अन्य  तीन  परिवारों  को  भी  मुफ्त

 लकड़ी  दी  गयी  थी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में

 श्री  शि०  न०  रामोद
 :

 ait  म०  ला०  ईिंवेदी tree.
 f

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  येह  बताने  की  कृपा  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  जिला  सिरमौर  में  घराट  से  चलने  वाली  are  की
 चक्कियां

 )

 पर  कर  लगाने  की  क्या  पद्धति

 क्या  वे  किसी  निश्चित  अवधि  कौर  रकम  पर  पर  दी  जाती  हैं  या  वह  स्थान  या  qfz

 स्थितियों  के  अनुसार  भीन्न-भिन्न  होता

 जिन  लोगों
 को

 पट्टे  पर
 दी

 जाती  हैं  क्या
 उन

 से  पट्टे  में
 निर्धारित

 रकम  से  शरीक  रकम

 दी  जाती  कौर

 यदि  तो  उसके  कारण  है  ?

 पंगत-सायं  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  जिला  सिरमौर
 में

 घराट
 पर  कर

 सिरमौर  पन चक्कियां  2002  बी  के ०  के  अनुसार  लगाया  जाता  है  |

 उपर  कत  विनियम  से  तहसीलदार  घरों  का  खुला  नीलाम  करते  हैं  श्र  सब  से

 ऊंची  बोली  वाले  को  पट्टा  दिया  जाता  है  जो  अगले  बन्दोबस्त  तक  लागू  होता  चूँकि  घरानों  का  नीलाम

 होता  है  इसलिये  कर  पलंग-म्युंग  होता  है  ।

 ग्रोवर  पट्टेदारों  स ेसालाना  बिक्री  मूल्य  पर  २५  प्रतिशत  के  बराबर
 पति  रिक्त

 रकम

 जिसे  स्थानीय  दर  कौर  उपकर  कहते  ली  जाती  है  ।  इस  में  से  २०  प्रतिदिन  हिमाचल  प्रदेश  पंचायत

 राज  १९४५२  की  धारा  १०७  के  अधीन  लोकल  रेट  के  तौर  पर  और  ५  ofa  विलेज

 प्राफिससं  सेस  के  तौर  पर  जो  लम्बरदार  को  वसूली  खर्च  के  रूप  में  देना  होता  लिया  जाता  है  ।

 facet  के  सकली  Fete

 भी  बाजपेयी  :

 FR¥K0.
 ्

 भी  श्रीधर

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )
 क्या

 यह  सच  है
 कि

 नई
 दिल्ली

 में  मान्यता प्राप्त  स्कूलों  में  पढ ़ने  वाले  ऐसे  छात्रों  से  जिनके

 माता  पिताओं  को  सालाना  ५,०००  पये  से  अधिक  मिलता  दूनी  फीस  ली  जाती

 a
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 तो  उसके  क्या  कारण  रोक

 क्या  रहन  सहन  के  ऊंचे  खर्च  को  देखते  हुए  यह  सीमा  बढ़ाने  की  कोई य  जना  है

 मंत्री  काठ  ला०  श्रीमाली  )  )  बौर  जी  नहीं  ।  जिन-जिन  छात्रों  के

 माता  पिता
 की

 प्राय  ५०००  पये  साल  से  ज्यादा  है  उन  से  fas  ऊंची  दर  से  फीस ली  जाती है  लेकिन

 दर  दूनी  नहीं  ह्  जिन  लोगों की  आमदनी  ५,०००  रुपये से  कम  उनकी  श्री  मदनी  कम  होने

 के  कारण  उन  के  लिये  फीस  की  कम  दर  निर्धारित  की  गयी  है  |

 सभी  के  लिये  फीस  की  एक  ही  दर  निर्धारित  करने  या  feoo  रुप  ी  वर्त  मोन  सीमा

 झर  ऊंची  करने  के  विषय  पर  दिल्ली  प्रशासन  विचार  कर  रहा  हे  ।

 उड़ीसा  में  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  की  श्रमिक  स्थिति

 1२४५१.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  नया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क़ा  करेंगे  कि

 क्या  अखिल  भारतीय  बोर्ड  की  उड़ीसा  शाखा ने  उड़ीसा  राज्य  में  ग्रनसुचित

 आदिम  जातियों  की  आधिक  स्थिति  के  Tal  के  लिये  एक  जना  भारत  सरकार  को  पेश  की

 यदि  तो  इस  योजना  जो  भारत  सरकार  ने  मंजूर कर
 ली  ब

 ऑर

 किन-किन  जगहों  में  श्रतुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  बुनकरों  की  १२  सामुदायिक

 समितियों  अरब  तक  काम  करना  शुरू  कर  दिया  हू
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  )

 अनुसूचित  जातियों  ai  भ्रनुसूचित  ane  दोनों  के  ही  हित  के  लिये

 मंजूर  की  गई  ह  ।  इसमें  निम्नलिखित  बातों  की  व्यवस्था  ह

 (१)  करघे  कौर  अन्य  सहायक  वस्त  की

 स
 2

 )  बुनी  हुई  चीजों  की  बिक्री  के  लिये

 (३)  प्रदान  टोलियां  ;

 कौर (४)  कार्य का  पूंजी  की  व्यवस्था

 (५)  प्रशिक्षण  तथा  उत्पादन  केन्द्र  |

 श्रावक  जानका  ल  राज्य  सरकारों  से  मांगी  गई
 हे  ौर  वह प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी  |

 उड़ीसा  में  नौकरों  की  atte  के  लिये  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  को  सहायता

 1२४५२.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा में  श्रतुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  लोगों  को  नावें  खरीदने

 के  लिये  ३.८९  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  देना  मंजूर  कर  लिया

 उड़ीसा  में  किन  क्षेत्रों  के  अनुसूचित  श्री  दिस
 जातियों  के  लोगों  को  यह  सहायता  मिलेंगी

 घौर
 अथ ाणातल्एल्एतए  शु

 सूत अंग्रेजी में
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 यदि  तो  उड़ीसा  में  अब  तक  इस  प्र  tora  के  लिये  कितनी  रकम  वास्तव  में  बांटी  जा

 चकी है  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (  श्रीमती  :  जी  हां  |

 बालासोर  ate  मयूरभंज  जिलें  |

 आवश्यक  जिनका  रो  राज्य  सरकार  से  मंगायी  गयी  है  कौर  वह  मिलते  ही  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जायेगी  |

 उड़ीसा  में  भ्रनुसुचित  aries  जातियों  के  लिये  मकान

 1२४४३.  थी  चिन्तामणि  पाणिप्रही  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उड़ीसा  में  प्रत सुचित  ख़ादिम  जातियों  के  जो  लोग  राज्य
 में  १९६० में  बाढ़  के  कारण

 बेघरबार  हो  गये  उन्हें  मकान  दिलाने के  लि  Yo  oy  लाख
 पये  का  खर्चे  मंजूर  किया  गया

 कितने  व्यक्ति  बेघरबार  हो  ग  शौर

 उड़ीसा  में  श्रनुसूुचित  ख़ादिम  जातियों  के  लोगों  में  श्री  तक  प्रत् क  क्षेत्र  में  कितनी-कितनी

 रकम  दी  जा
 चुकी  है

 ?

 उपमंत्री  :  से
 श्रावक  जानकारी  राज्य  सरकार

 से  मांगी  गयी  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 निर्वाचन  याचिका

 1२४५४.  श्री  कुन्दन  क्या  विधि
 मंत्रो  २०  PERO  के  श्रतारांकित  प्रदान  संख्या

 २०७०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  चौधरी  बलबीर  सिंह  बनाम  चौधरी  श्रमरसिह के  नाम  में  निर्वाचन  याचिका

 का  जो  न्यायाधिकरण  के  पास  विचाराधीन  पड़ी  अनंतिम  रूप  से  निर्णय हो  चुका  है  ;

 यदि  तो  क्या  निर्णय  ak

 यदि  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  तो  उस  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 उपमंत्री  :  जी  नही ं।

 wat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।.

 ३०  मा  से  ४  अप्रैल  तक  इस  मास  मामले  की  अन्तिम
 सुनवाई  श्री  निर्धारित  हुई  है

 झर  श्रीमान हे  कि  निर्वाचन  न्यायाधिकरण  PERN  के
 मध्य

 तक  इसका  कर  देगा  ।

 कार का  उपहार

 1२४५५.  श्री  कुन्दन  :
 क्या  वित्त  मंत्री  २०  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 Poke  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेश में  उपहार  के  तौर  पर  दी  गयी  बनायी  जाने  वाली  एक  कार  के  मामलें में

 ee
 मद्रास  सोमा  शुल्क  विभाग  के  न्यायनिर्णयन  का  क्या

 परिणाम
 कौर

 मूल  अंग्रेजी में

 150  (Ai)
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 इस  मामले  में  संबंधित  व्यक्ति  या  फर्म  का  नाम  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री
 सोराबजी  देसाई  )

 :
 )  उपर्युक्त  कार  कलेक्टर  श्राफ  मद्रास

 सी  कस्टमर  एक्ट  १८७८  की  धारा  १६७७५),  आयात  कौर  निर्यात  )  Re V9

 की  धारा  ३  (२)  के
 साथ

 के  अधीन  जब्त कर  ली
 थी  ।  उसके  मालिक  को

 यह  छुट  दी  गयी

 वह  आपात  शुल्क  के  श्रलावा  €  ४५००  रुपये  का  जुर्माना  दे  कर  घरेलू  उपयोग  के  लिये  अपनी  कार

 छुड़ा  सकता  है  |

 डा०  एम०  Fo  शिवसुब्रह्मण्यमू  |

 उप-निर्वाचन

 सम्पत

 तंगामणि  : 1२४५६.
 |  भो

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल में  मध्य  sate  निर्वाचनों के  अतिरिक्त  दूसरे  सामान्य  निर्वाचन  में  प्रत्येक  राज्य  में

 संसद
 तथा

 राज्य  विधान  मंडलों की  सीटों  के  लिये  कुल  कितने  उप-निर्वाचन

 प्रत्येक  मामले  में  उप-निर्वाचन करने  के  क्या  कारण थे  gk  उनपर  कितना  खर्चे

 किया  कौर

 चूने  गये  सदस्य  उप-निर्वाचनों से  पहले  प्रौढ़  बाद  में  किन  किन  पार्टियों  में थे
 ।

 उपमंत्री  :
 जानकारी  इक् टू ठी  की

 जा  रही  है

 वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 बैंक  कर्मचारियों  सुविधायें

 २४५७,  श्री  प०  ला०  बारुपाल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  ऐसे  कोई  आदेश  दिये  हैं  कि  जिन  बैंकों  कीਂ  श्रमिक  स्थिति

 कमज़ोर  हो  जाये  उन  बैंकों  के  मचा  रियों  को  वे  सुविधायें  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  के

 क्मेंचा  रियों  को  उपलब्ध  हैं  साल  के  उपरान्त  दीਂ  जायेंगी  ;

 क्या  यह  सच  है  प  स्टेट  बैंकर  श्राफ  इंडिया  के  सहायक  बैंकों  के  कंचा  रियों  को  भी  वे

 सुविधायें  प्राप्त  नहीं  जो  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  के  कर्मचारियों  को  प्राप्त  हैं  ;

 जिन  बैंकों  की  स्थिति  wet  नही ंहै  उत  बैंकों  के  कर्मचारियों  को  सरकार  क्या

 सुविधायें  देने  को  तैयार  है  ;  wk

 सहायक  बैंको  के  करें  चोरियों  को  वे  सुविधायें  क्यों  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ?

 मंत्री  मोरारजी  :  नहीं  ।  जिन  बैकों  का  पुनर्गठन  किया  जाता

 है  कौर  जिन्हें  दूसरे  बैंकों  में  मिला  दिया  जाता है
 उन  के  सम्बन्ध  में  कानून  के  मुताबिक  उन  दूसरे

 बैंकों  के  लिये  जिन  में  भारतीय  राज्य  बैंक  भीਂ  शामिल  यह  आवश्यक  हों  जाता  है  कि  वे  पुनर्गठित

 are  मिलाये  जाने  वाले  बैंक  के  कर्मचारियों  को  तीन  साल  की  भ्र वधि  बीतने  पर  वही  कितने-सान

 सेवा  की
 शर्तें  प्रदान  करें  जो  मिलाने  वाले  बैंकों  के  उसी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के

 लिये  लागू  हों  ।
 धावा

 मूल
 wast

 में
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 हां  ।

 बैंकिंग  कम्पनी  अघिनियम  के  हाल के  संशोधनों  में  की  गई  व्यवस्थापकों  के  अलावा

 जिन
 का

 जिक्र  ऊपर  भाग  में  उत  बैंत  सम्बन्ध में  किया  गया  है  जिस  का  पुनर्गठन किया

 जाता  है  या  जिसे  दूसरे  बैंक  में  मिलाया  जात  विशेष  सुविधायें  देने  का  सरकार  का  कोई  विचार

 नहीं
 है  ।

 यह  सवाल  पैदा ही  नहीं  होता

 उड़ीसा मं  छोट  सिवा

 1२४५८.
 साठ Sey  सामन्त  बिहार

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे कि  :

 )  कया  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  अनेक  बाजारों  से  छोटे  सिक्के  श्रभी  हाल  में  गायब  हो  गये

 हैं  ;

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  विभिन्न मूल्य  के  छोटे  सिक्के  पर्याप्त  मात्रा  में  उड़ीसा  को  दिये  जाते  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :
 से  चि

 {or
 भारत  सरकार  को  उड़ीसा  में  छोटे

 सिक्कों  कीਂ  कमी  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिली है  ।  फिर  भीਂ  राज्य  सरकार को  इस  मामले में

 जांच  करने के  लिये  कहा  गया  है  ।

 जाली  नोट

 1२४५८  डा०  सामन्त  बिहार  :
 क्या  चित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्य  उड़ीसा के  कोरापुट  जिले मं  जाली  श्र  खोटे  नोट  काफी  बढ़  गये  हैं  ;

 कया  सरकार  का  ध्यान  इस  कौर  दिलाया  गया  है.कि  कोरापुट  जिले में  aga  श्रमिक

 में  आदिवासियों  को  इस  कारण  धोखा  दिया  जाता  है  कि  वे  ये  जाली  खोटे  नोट  पहचान

 नहीं  पाते

 इस  से  सरल  अ्रादिवासिपयों  को  बचाने  के  लिये  क्य  कार्यवाही  की  गई  है

 क्या  सरकार  आदिवासियों  के  सरल  स्वभाव  को  देखते  हुए  वर्तमान  निरोधात्मक  उपायों

 को  पर्याप्तਂ  समझतीਂ  है  या  कुछ  विशेष  उपाय  करते  का  va  का  विचार  है
 ?

 चित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से  भारत  सरकार  को  ऐसीं  कोई  शिकायतें

 नहीं  मिलीं  हैं  ।  फिर  भी  उड़ीसा  सरकार  को  इस  मामले  में  जांच  करने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 कारागार  कल्याण  स्मिति

 २४६०.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्य  हाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  में  कोई  कारागार  कल्याण  समिति  है  ;

 इस  कीਂ  वर्ष  में  कितनी  बैठकें  stat हैं

 इस  समिति  ने  श्री  तक  कितने  सुझाव  दिये  हैं

 इन  सुझावों  को  कहां  तक  कार्यान्वित  किया  गया  है
 ?

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  नहीं  ;  किन्तु  दिल  में  एक  जेल

 सलाहकार  समिति  है
 ।

 से  .  जेल  सलाहकार  समिति कीं  बैठकें  दो  बार  १९५७  एक  बार  १९५८

 दो
 बार

 १९५४  में
 प्रो

 तीन  बार  Rego He में  हुईं
 ।

 इस  ने  २५  सुझाव  दिये  जिनमें से  २१

 प्रशासन  द्वारा  अनुमोदित  किये  जा  चुके  हैं प्र ौर  दोष
 ४  विचाराधीन हैं  ।

 युवक  कल्याण  सम्बन्धों  गतिविधियां

 1२४६१.  थी  वासुदेवन  नायर  :  क्या
 दिक्षा

 मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  जब  तक  युवक  कल्याण  सम्बन्धी  गतिविधियों  पर  कुल

 कितनी
 रकम  खर्चे  की  जा  चुकी है

 खर्च
 की

 मुख्य  मुख्यਂ  मद्दे  क्या  हैं  ate  प्रत्येक  मद  पर  अलग  अलग  कितनी  रकम  खर्चे  की

 गई  है  ;

 कौन  कौन  से  अखिल  भारतीय  स्वयंसेवी  युवक  संगठनों  को  युवक  कल्याण  कार्यवाहियों

 के
 सरकार  से  सहायता  या  अनुदान  मिलता  है  ?

 fart  मंत्रो  कण  ला०
 :

 २,१५,९६,९७४,  १४  रुपये  |

 रुपये

 00 (१)  श्रमिक  तथा  समाज  सेवा  दीवार  FE,  ६२,८०५,

 (२)  कम्पस  ज  प्रोजेक्ट्स  8,80, 1.0  ५३१  ao

 (३)  भारत  स्काउट शर  गाइड्स  LXV, VEE,  00

 (४)  छात्रों  की  यात्राएं  29,019, FOR .  qv

 (¥  युवक  समारोह  R2j,CG, Sk. VE VE

 (3)  युवक  नेतृत्व  नाट्यशास्त्र  प्रशिक्षण

 LIV.  ४५

 &s (७)  युवक  कल्याण  बोर्ड  कौर
 समितियां  oO,  ERE.

 १,८  0,09  करे (5)  युवक  छात्रावास

 (&)  छात्रेत्तर  ae  कलब  कौर  केन्द्र  ३१,४०३,  0°

 (१०)  बाल  भवन  न्  ४५९, OY

 गंजा  में  लोक  सभा  के  लिए

 1२४६२.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  क्या  विधि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  गंजा  में  लोक  सभा  के  उपनिर्वाचन  की  तारीख  wa  निहित  कर  दी

 गई  है  ;

 यदि
 तो  उपनिर्वाचन  के

 लिये  कौन
 सी

 तारीख
 तथ  को  गई  है  श्र

 मिल  wait  में
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 Fat  मतदान  चिन्ह-प्रणाली  से  होगा  ?

 उपमंत्री
 :  जी

 नहीं  ।

 अझर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 सरकारी  कम्पनियों  में  ata  ta  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों

 के  लिये  पदों  का  सुरक्षित  रखा  जाना

 1२४६३.  श्री  सिहृय्या
 :

 कया  Te  कायें  मंत्री  २८  १९६१  के  अतारांकित प्रदान  संख्या

 ५७४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  किन  सरकारी  उपक्रमों  ने  श्रतुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों

 के  लिये  पद  सुरक्षित  रखना  मंजूर  कर  लिया  है  ;

 दूसरे  उपक्रमों  ने  उन  के  लिये  पद  सुरक्षित  न  रखने  के  क्या  कारण  बताये  हैं  ;  कौर

 प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  कुल  कितने  कर्मचारी  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कौर  अधिकतर  सरकारी

 कम्पनियों  ने  कार्यक्षमता
 को

 कायम  रखते  हुए  यथा  संभव  संरक्षण  का  पालन  करना  मंजूर

 कर  लिया है  ।  कुछ  उपक्रम  ऐसा  नहीं  कर  सके  हैं  क्यों  कि  श्रावस्ती  तकनीकी  विशिष्ट  योग्यता

 अनुभव  प्राप्त  उम्मीदवारों  को  हीं  भर्ती  करना  श्रावक  था
 ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  शर  उसे  इकट्ठाਂ  करने  में  लगाये  जाने  वाला  समय

 परिश्रम  उस  से  प्राप्त  परिणाम  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 कलकत्ते  में  पटसन  की  वस्तुभ्नों  का  जब्त  किया  जाना

 रघुनाथ  fag
 :

 1२४६४.  श्री  राम  सेवक  यादव

 (sit  प्ररचिन्द  घोषाल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  त्र  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  अभी  हाल  में  कलकत्ते  में  सीमा शल्क  अधिकारियों  ने  ५०  लाख  रुपये  से  श्रमिक

 कीमत  की  पटसन  की  वस्तुयें  जब्त  की  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  वह  मामला  कसा  है
 ?

 मंत्री  मोरारजी
 :

 जी  हां
 ।

 पांच
 से  समुद्र  सीमा  शुल्क  म्रघिनियम  तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियम  अधिनियम

 के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  कारण  पटसन  की  चीजों  की  करीब  ५७७४  गांठें  जब्त  की  गई  हैं  ।  निर्यातकों

 द्वारा  तत्सम्बन्धी  जहाजी  बिलों  के  ara  पर  बताई गई  उन  की  वास्तविक  कीमत  करीब  ७०  लाख

 रुपये थी  ।  फिर भी  उन  के  द्वारा  बतया  गया  जहाज  भाड़ा  सहित  जिस  के  ग्रा धार  पर  भारत को

 इनके  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  बहुत  कम  था  ।  उपयुक्त  aa  कलेक्टर  श्राफ

 कानून  के  मुताबिक  इस  मामले में  फैसला  करने  के  लिये  सभी  आवश्यक  कार्यवाही

 कर  रहा  हैऔर  कुछ
 नोटिसें  पहले  हीं  जारी  की  जा  चुकी  हैं

 '



 दे६£२  २८  १९६१

 बकाया  सम्पत्ति  कर

 1२४६५.  श्री  प्र०  च०  बाधा  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  PENE-Fo  के  लिये  सम्पत्ति-कर  की  काफ़ी  बड़ी  रकम  दिल्ली  में  कभी  वसूल

 करना  बाकी  है

 यदि  तो  वह  रकम  कितनी  है  ;  ak

 उस  की  वसूली  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 कह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  ate  .  नगर  निगम  के

 क्षेत्राधिकार  के  weaker  क्षेत्रो ंसे  PEXE-GO  के  लिये  सम्पत्ति  कर  की  Tha  ६  लाख  रुपये  की  रकम

 कभी  वसूल  करना  बाकी  है  ।

 विभिन्न  उपायों  से  जनता  से  बकाया  कर  वसूल  करने  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा

 रही  सरकार  से  बकाया  कर  के  सम्बन्ध  सरकार  ने  हाल  ही  में  यह  तय  किया है  कि  २६

 R&Yo  से  पहले  बनाई  गई  सम्पत्तियों पर  कर  किस  आधार पर  निर्धारित  किया  जा  |  सरकार

 द्वारा  दीਂ  जाने  वाली  रकम  निर्धारित करने  का  काम  जारीਂ  वह  पुरा  हो  जाने  पर  अदायगी  की

 जायंगी  ।  २६  ReYo  के  बाद  बनाई  गई  सम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  दिल्ली  नगर  निगम

 १९४५७  की  धारा  g§  के  कारण  निगम  कोਂ  कोई  सम्पत्ति  कर  देय  नहीं  होगा

 ae  तय  किया गय  है  कि  सम्पत्ति  कर  के  ७५  प्रतिशत  की  दर  से  सेवा  प्रभार  चार्जेज  )  सेवाशर्तों

 के  लिये  दिये  जाये  ।  इन  नीतियों  के  अनुसार  देय  वास्तविक  रकमों  का  हिसाब  लगाया  जा  रहा  है

 are  श्रदायंगीਂ  after  ही  at  जायेंगी  ।

 पुलिस  अफसरों  की  सेवावधि  बढ़ाना

 २४६६.  श्री  मोतीलाल  मालवीय  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६०  झर  १९६१  में  दिल्ली  प्रशासनਂ  के  कितने  श्रप्रविधिक

 पुलिस  की  सेवावधि  बढ़ाई  गई  ;  कौर

 उनकी  सेवावधि  बढ़ाने के  क्या  विशेष  कारण  थे  जबकि
 वे  सेवानिवृत्त होने  वाले  थे

 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 कोई  नहीं
 ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 कानपुर  क्षेत्र  में  खानों  पर  कोयले  का  जमा  हो  जाना

 क्रि
 1२४६७.

 भी  रघुनाथ fag
 :

 क्या  खान  कौर  इंधन  aA
 यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  ने  सरकार  को  यह  सूचित  किया  है  कि  कानपुर

 क्षेत्र  में  कोयला  पर  कोयला  जमा  होने  की  खतरनाक  रफ्तार  के  कारण  अगले  मदीने  से  वे

 खानें  बन्द  कर  दी  शौर
 नतयएक्ए।ंए एए  a

 fan  अंग्रेजी  में



 (७  १८८३  (star)  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  १६६३

 ध्यान  दिलाना

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 खान  प्रौढ़  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  ने  करनपुर  क्षेत्र  में  अ्रपनी  खानों  को  सामान्य  रूप  से  बन्द  करने  की  कोई  योजना  नहीं  बनायी  है

 फिर  भी  यह  ठीक  है  कि  खानों  पर  जमा  स्टाक  हटाने  के  लिये  परिवहन  साधन  अभी  उपलब्ध  नहीं  हें  ।

 यदि  यह  जमा  स्टाक  बराबर  बढ़ता  ही  जायेगा  तो  या  वो  माल  उठाने  की  रफ्तार  तेज  करना  या  उत्पादन

 क्रम  करना  जरूरी  हो  जायगा  क्योंकि  एक  सीमा  के  बाद  खानों  पर  कोयला  जमा  नहीं  होने  दिया  जा

 ।

 कोयला  ले  जाने  के  लिये  परिवहन  के  प्रश्न  पर  छानबीन  करने  के  लिये  सरकार  ने  एक

 उच्चस्तरीय  समिति  नियुक्त  की  है  वह  प्राजक  परिवहन  सुविधाएं  बढ़ाने  के
 लिए

 कायंवाही

 करने  के  काम  में  लगी  हुई  है  ।

 अविलम्बनीय लोक  महत्त्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना

 दिलवा  में  रेलवे  के  इमारती  लकड़ी  के  डिपो  में  भाग  लग  जाने  से  बर्बादी

 नियम  2€&  के  श्रन्तगंत  में  प्र विलम्ब नीय लोक  महत्व fait  प्र०  चे

 के  निम्न  विषय  की  site  रेलवे  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  प्रौढ़  यह  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इसके

 सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य  दें

 में  रेलवे  के  इमारती  लकड़ी  के  डिपो  में  भाग  लग  जाने  से  करोड़ों  रपये  की  लकड़ी

 का  नष्ट  हो  जाना  |

 रेलवे  उपमंत्री  सें  ०  वें  ०  राजस्थानी )  २३  १९६१  को  शाम  के  लगभग  ५  बजे

 के  रेलवे  स्लीपर  ट्रीटमेंट  प्लान्ट  जो  ब्यास  नदी  के  पूर्वी  किनारे  पर  स्थित  अचानक

 लग  के  खतरे  की  सूचना  तुरन्त  दे  दी  गई  प्रौढ़  लुधियाना

 कपुरथला आदि  से  असैनिक  प्रौढ़  पुलिस  अधिकारियों  से  सहायता  मांगी  उस  समय  प्लान्ट

 में  लगभग  तीन  सौ  रेलवे  कर्मचारी  थे  ।  उन्होंने  नालियों  से  पानी  लेकर  तथा  रेत  के  ढेरों  से  रेत  लेकर

 को  दबाने  के  सभी  सम्भावित  प्रयत्न  किये  ।  डिपो  के  दक्षिणी  किनारे  से  ६  अथवा  ७  स्थानों  पर

 आग  एक  साथ  लगी  कौर  तेज  हवा  के  कारण  शिक्षा  बढ़  गई  ।  व्यास  जालन्धर  स्थित  मिलिटरीਂ

 फायर  ब्रिगेड  जालन्धर  लुधियाना  भर  कपूरथला  शादी  के  पुलिस  और

 अपनी  अधिकारियों  ने  भी  तुरन्त  सहायता  की
 ।

 ब्यास  से  आने  वाले  पहले  फायर  ब्रिगेड  ने  ६-३०  बजे

 अपना  काम  दुरू  कर  दिया  था  प्  रात  से  पहले  हीਂ  वहां
 ८  और  फायर  ब्रिगेड  पहुंच  गए  ।  डिपो

 के  अन्दर  स्थित  कुएं  से  कौर  व्यास  नदी  से  पानी  लिया  गया  ।  फायर  ब्रिगेड  द्वारा  तथा  सैनिकों  पर

 असैनिक  करमचारियों  द्वारा  बहुत  परिश्रम  किये  जाने  पर  भी  पर  शीघ्र  काबू  नहीं  पाया  जा  सका

 क्योंकि  तेज  हवा  चारों  से  चल  रही  थी  ।  केवल  डिपो  के  पूर्वी  किनारे  के  स्लीपरों  को  जलते  हुए

 स्लीपरों  तथा  इन  स्लीपरों  में  अ्रन्तर  करके  भर  इनको  पानी  से  भागों  कर  बचाया  जा  सका  |  इस  ए  कार

 ३०  लाख  रुपये  के  डेढ़  लाख  स्लीपर  बचा प्र  गये  ।  भ्र गले  दिन  सुबह  लगभग  ६-३०  बजे  झाग  पर  काब

 at  लिया गया  |  ~
 tween  Ce  ©  कटरीना  SS  TE  oe  का  कया

 मिल  प्रंग्रेजी  में



 ३६६४
 भ्र विलम्ब नीय लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  २८  १९६१

 ध्यान  दिलाना

 सें०  व०

 डिपो  के  बीच  में  स्थित  एक  ड्राइवर
 का

 क्वाटर  भाग  से  नष्ट  हो  स्लीपर  डिपो  के  नजदीक

 केन्या  स्टाफ  क्वार्टरों  में  थोड़ी  सी  टूट  फूट  हुई  परन्तु  प्रसन्नता  यही  है  कि  किसी  कर्मचारी  के  चोट

 नहीं  भ्र ौर  उनकी  सम्पत्ति  भी  नष्ट  नहीं  हुई  ।

 स्लीपर  ट्रीटमेंट  प्लाण्ट  ate  मशीनों  को  प्राग  से  बचाने  के  सभी  सम्भावित  प्रयत्न  किये  गये  थे  ।

 इन्हीं  के  फलस्वरूप  afer  हानि  को  रोका  गया  केवल  सिलिण्डर  कौर  टेंक

 को
 ही

 हानि  हुई
 ।

 अरन्य  मशीनों  में  भी  हुछ  टूट  फूट  हुई  है  परन्तु  आशा  है  कि  लगभग  ३  महीने में  प्लाण्ट

 पुनः  चालू  हो  जायेगा
 ।

 क्रिप्रोसोट  तेल  के  cat  को  बचा  लिया  गया  था  ।

 प्राग  लग  जाने  के  परिणामस्वरूप कुल  १२७  लाख  रुपये  की  हानि  हुई  जिसका

 ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है

 शग
 में  जले  लगभग  %,.9%,000  स्लीपर  ११५  लाख  पृ०

 डिपो  के  भ्रत्दर  रेलवे  साइडिंग  की  क्षति  ६  लाख रु०

 वैगनों  की  क्षति  २  लाख  रु०

 प्लाण्ट  मशीनरी  की  क्षति  २  लाख रु०

 बिजलीਂ  भर  टेलीफोन  के  सामान  की  क्षति  २  लाख

 eT  att  .  १२७  लाख  रु०

 विभागों के  तीन  प्रमुख  भ्र घि कारियों की  एक  समिति  दुर्घटना  की  जांच कर  रही  है  ।  उन्होंने

 अभी  जांच  पूरी  नहीं  की  है  प्रौढ़  प्राग  लगने  के  कारणों  के  बारे  में  उनकी  राय  wat  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 महोदय  यह  प्रतिवेदन कब  तक  मिल  जायेगा  ?

 fat  सें०  राम स्वामी  :  एक  सप्ताह  से  १०  दिन  के  प्रसाद  |

 pat  गजराज  सिह  यह  नहीं  बताया  गया  कि  भाण्डारों  की  जांच  की  गई  थी

 नहीं  ।  सम्भव  है  भाण्डार  में  कमी  के  कारण  भाग  लगा  दी  गई  हो  ।

 मंत्री  जगमोहन  जब  इस  राग  की  सूचना  मुझे  मिली  मुझे  भी  यही

 सन्देह  ्  था  जो  माननीय  सदस्य  का  है
 ।

 इसीलिये  में  ने  इसका  पता  लगाया
 |
 मुझे  बताया  गया  कि

 दो  महीने  पहले  ही  भण्डार  की  जांच  की  गई  थी  ।

 पथी  त०  ब०  विपुल राव  :  यह  बताया  गया  कि  एक  उच्चस्तरीय  समिति  जांच

 के  लिये  नियुक्त  की  गई  है  जिसके  सदस्य  उत्तर  रेलवे  के  तीन  विभागाधिकारी  हैं  ।  सरकार  ने  बताया

 है  कि  हानि  १२७  लाख  रुपये  की  हुई  है  तो  क्या  यह  सम्भव  नहीं  है  कि  इस  समिति  में  कोई  रेलवे

 कारीਂ  प्रिया  रेलवे  रोड  का  सदस्य  भी  शामिल  किया  जाये  ?

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 हमें  ara  अघिकारियों  पर  पूरा  विश्वास  है  ।

 मूल
 अंग्रेजी  में



 ७  १८८३  सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  Gey ५

 महोदय  :  माननीय  सदस्यों  का  यह  सुझाव  है  कि  क्या  समिति  के  सभापति  संसद

 सदस्य  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि  प्राक्कलन  समिति  भ्रमणा  लोक  लेखा  समिति

 के  सभापति  को  इस  समिति  का  सभापति  बनाया  जाये  |  माननीय  मन्त्री  ने  भी  cag  बताया  वि

 सन्देह था  |

 जगजीवन  राम  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  मुझे  सन्देह  था  ।  यदि  सभा  को  कुछ  ऐसा

 दहो  गया  है  तो  मझे  उसका  खेद  है  ।

 महोदय  :  सरकार  हीਂ  इस  पर  विचार  करेगी  कि  इस  सुझाव  को  स्वीकार  किया  जाये

 प्रिया  नहीं ।  जब  तक  सभा  इस  प्रकार  का  संकल्प  पारित  नहीं  कर  देती  है  तब  तक  सरकार  इस

 सुझाव  को  स्वीकार  भी  कर  सकती  है  तथा  स्वीकार  भी  कर  सकती  है  ।

 जगजीवन राम  :  जब  श्राप  कोई  सुझाव  देते  हैं  तो  उसको  करना  बड़ा  कठिन  हो  जाता

 है
 |

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  श्राप  इस  पर  पुनः  विचार  करें  ।

 fare  महोदय  :  में  अपनी  बात  स्पष्ट  करना  चाहता
 ।

 एक  करोड़  रुपये  से  ऊपर  की

 हानि  हुई  है  ।  प्राक्कलन  समिति  कौर  लोक  लेखा  समिति  दोनों  ही  इस  पर  विचार  करेंगीਂ  ।  इसीलिये

 मेरा  विचार  था  कि  यदि  पहले  ही  इन  दोनों  समितियों  के  सभापतियों  में  से  किसी  एक  सभापति  को

 इस  समि  में  रखा  जाये  तो  उसको  हानि  के  कारणों  का  ठीक  ठीक  पता  लग  जायेगा  ।

 et  cae

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 re  होटल  लिमिटेड  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  शौर  लेखा परीक्षित  लेखे

 श्रावास  att  संभरण  मंत्री  क०  चल  :  में  निम्नलिखित  पत्रों  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 समवाय  १९५६  की  धारा  z€  की  उप-धारा  (१)  के  अन्तर्गत  ३१

 ATT,  १९६०  को  समाप्त  होन  वाल  ay  के  लिये  होटल्स  लिमिटेड  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  a  उस  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियों

 सहित  |

 उक्त  समवाय  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  ठी-२७८०/६१]

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  aria  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  कौर  खान  भोर  खनिज

 तथा  अधिनियम  के  घिन  श्रघिसुचनायं

 fart ak  तेल  मंत्री  के०  दे०  में  निम्नलिखित पत्रों  की  एक॑  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (  )  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  RENE BY MT 23 की  धारा  २३  की  उपधारा

 (३)  के  अंतगर्त वर्ष  १६५९-६०  के  लिये  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  ग्रा योग  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 ३६९६  प्रावधान  समिति  २८  PELL

 क०
 ms

 खान
 अर

 Fetters:  तथा
 exG  की  घारा  २८

 की उ  परा  रश्  ak  nretta  विस  किमी १८  द. ही
 सूचना  संख्या

 जी०

 ि  oe

 [«
 तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  नमदा  संख्या  एल  टी-२७७६/६१  कौर

 sete
 भारतीय  पुलिस  सेवा  संशोधन  नियम  ह

 क्
 मंत्रालय में  राज्य-मंत्रो  :  में  अखिल  भारतीय से  वाये

 mb  ३  की  उपधारा (२)  के  श्रन्तगंत  दिनांक  २५  १९६१ की  भ्र धि सूचना  संख्या

 जी०  एस०
 २०८  में  प्रकाशित  भारतीय  पुलिस  सेवा

 )
 संशोधन  नियम  EEL BY की

 शक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं
 |

 क में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी-२७८२/६१]
 थ

 पितो  सिरों
 समिति

 मर्त्य
 a  घौर  सांस्कृतिक-कारये wat  हुमायूँ

 में
 विज्ञान  मंदिरों

 संबंधी  मू

 डक

 ५  १  कौर  २)  की
 एक

 सभा  पटल  पर  रखता

 |
 मं  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  ठोस  ३/६१]

 ्  नौसेना  घौर  वायुसेना  विनियमन  अधिनियम
 क

 hegre
 तिरा  उपमंत्री  :  में  नौसेना  १९५७  रा  sk h के

 arin
 V4  १९६१  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  राज  को  १०६  रा  शोधित

 दिनांक
 ग

 जो  ८०  में  प्रकाशित  ड

 many
 '  ११

 वि  १६६१ की  प्रधिसूचन  संख्या  एस०  कार

 वाय  सेना  PE RR  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ar
 पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  टी-२७८४/६१]

 मध्य  प्रदेश  चावल  समाहार  संशोधन  आदेश

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (ait स०  का०  :  में  सरया यद सक  पण्य
 १९५५

 की
 धारा  २३  की  उप-धारा  (६)  के  भ्रन्तर्गत  दिनांक  १०  PERL  सुचना  साया  जी  ०

 एस्मा  avy  में  प्रकाशित  मध्य  प्रदेश  चावल  समाहार  सच  १९६१  की

 एक  प्रति स
 पटल  पर  रखता हुं  ।

 पुर
 लय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल  टो-२७८४५/६ १]

 प्राक्कलन

 ९  द
 हक  ह  स्ट

 शी

 पता

 त  भत  ह  ति

 a
 बासप्पा  resort  समिति  के  प्रतिवेदन  उपस्थापित

 करता  हूं
 |

 डाक त  र  इलज
 ITH FH ATT के  बारे  में  रह वां  प्रतिवेदन  |

 मल  tacit  में
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 वक्तव्य

 डाक  तथा  तार  विभाग--भाग  V——FHRAMNC VUVT
 एण्ड  स्टोर्स  संगठनों  के

 बारे  में

 सौ-तेरहवाँ  प्रतिवेदन  ।

 रुद्रसागर
 म

 तल
 क

 कुए
 क  बार  म

 सदस्य  द्वारा
 वक्तव्य

 श्री हेम  स्रष्टा  में  ने  श्रीराम  स्थित  रुद्रसागर  में  नम्बर  १  की  कथित

 खराबियों  के  बारे  में  श्री  मालवीय  द्वारा  १४  १९६१  को  दिए  गए  वक्तव्य  को  पढ़ा  प्रौढ़  तेल

 तथा  प्राकृतिक  मगस  आयोग  के  भूतत्व  के  निदेशक  श्री  एल०  पी  माथुर  द्वारा  ग्राफ  टेस्ट

 ड्रिलिंगਂ पर  १६  १९६१  की  सुबह  एक  भाषण  में  दी  गई  जानकारी  को  बड़े  ध्यान  से
 पढ़ा  ।

 उससे  कोई  भी  व्यक्ति  जान  सकता  है  कि  इन  दोनों  वक्तव्यों  में  कितना  भ्रातृ  है  प्रौढ़  माननीय  मंत्री

 ने  इस  प्रतिष्ठित  सभा  को  सद्र सागर  के  तेल  के  कीं  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  दी  है  |

 एक  स्थगन  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  श्री  मालवीय  ने  बताया  था  कि  समाचार  एकदम  गलत  है

 कौर  कोई  इट  नहीं  हुई  है  ।

 श्री  माथुर  ने  बताया  है  कि  के  साथ  साथ  छेद  में  पाती  खाने  लगा  जिससे  तेल  का  बहाव

 रुक  गया  ।  जो  सीमेंट  लगाया  गया  वह  इतना  ठोस  नहीं  था  कि  पानी  रोक  सके  ।  इसके  बाद

 एक  दसरे  स्थान पर  सीमेंट  लगाया  जिसके  कारण  तेल  वाणिज्यिक मात्रा  में  मिलने  लगा  ।

 यदि  श्री  माथुर  का  यह  कथन  सत्य  है  तो  मेँ  नहीं  जानता  कि  श्री  मालवीय  ने  यह  किस  प्रकार

 कहा  है  कि  की  क्षमता  की  जांच  करना  ग्र्भी  शेष  AT  |

 श्री  मालवीय  ने  बताया  कि  मुख्य  के  स्थान पर  एक  वक  ग्रोवर  रिंग  लगाया

 मैंने  तेल  के  कब  की  ड्रिलिंग  के  बारे  में  एक  पुस्तक  पढ़ी  है  ।  उसमें दिया  है  कि  ग्रोवर

 तभी  लगाई  जाती  है  जब  कोई  टट  फट  हो  गई  हो  ।  इससे  पता  लग  जाता  है  कि  इस  के ंमें  कोई

 ट्ट  फूट  अथवा  गड़बड़  हो  गई  थी  जिसको  श्री  मालवीय  ने  नहीं  बताया  अपितु  श्री  माथर  ने  स्पष्ट

 किया  are  श्री  मालवीय  ने  जानकारी  जानने  के  सभा  के  अधिकार  को  भंग  किया  ।  मैंने  यह  बात

 सभा  में  किसी  शत्रुभाव  से  नहीं  बताई  है  केवल  इसलिए  बताई  है  कि  सभा  का  अधिकार  भंग  नहीं

 किया जाना  चाहिए  |

 महोदय  :  क्या  मननीय  मंत्री  कूछ  कहना  चाहते  हैं  |

 fart ak  तेल  मंत्री  [- / ह  दे  जी  क्योंकि यह  मामला  सदन  के

 सामने है  ।

 :  इस संबंध  में  प्रकिया इस  प्रकार  है  ।  जब  कभी  कोई  माननीय  सदस्य  किसी

 मंत्री  पर  या  कोई  मंत्री  किसी  सदस्य  पर  कोई  लगाता  है  तो  में  संबंधित  सदस्य  या  मंत्री

 से  एक  वक्तव्य  देने  को  कहता  हूं  भ्र ौर  मैँ  उसे  दूसरे  पक्ष  को  दे  देता  यदि  दूसरा  पक्ष  इसका

 कोई  उत्तर  देना  चाहता  है  तो  उसे  इसका  भ्र वसर  दिया  जाता  है  ।  मैंने  माननीय  मंत्री  की  कौर  देखा

 i  एएए  एएए
 था तथापि वे  चुप

 कमल pi  ग्रंग्रेजी  में
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 वक्तव्य

 गुनी के०  दे०  मालवीय :  मुझे  दुख  है  कि  मै  आपका  संकेत  नहीं  समझ  सका  |

 तंगामणि (  मदुरै  ):  मेरे  विचार  से  यह  परम्परा  नहीं  है  कि  मंत्री  भी  किसी  वक्तव्य  के

 उत्तर  में  झपना  वक्तव्य  तैयार  करें  ।

 महोदय  :  इस  वक्तव्य  की  एक  प्रति  मुझे  पहिले  भेजी  गयी  थी  अतः  में  चाहता  हूं
 कि

 इसके  उत्तर  की  भी  एक  प्रति  मुझे  भेजी  जानी  चाहिये  ।  आगे  से  यदि  सभा  में  इस  प्रकार  का  कोई

 दिया  जिसकी  एक  अग्रिम  प्रति  मुझे  भेजी  जाय तो  दूसरे  पक्ष  को  भी  केवल

 मौखिक  उत्तर  देने  के  स्थान  में  उत्तर  की  एक  प्रति  तैयार  रखनी  चाहिये  ।

 1  क  दे०
 मालवीय

 :  मे
 इनके  का  उत्तर  देने  को  बिल्कुल  तैयार  हुं  ।  मैंने यह

 सोचा  कि  इस  वक्तव्य  का  अभिप्राय  मुझ  पर  यह  आरोप  लगाना  है  कि  मैँने  सभा  में  गलत  वक्तव्य

 दिया  |
 जब

 कि
 नई  दिल्ली  के  एक  प्रमुख  प्रकरण  पत्र  ने  कुछ  आरोप  लगाये  ।  उस  पत्र  के  प्रथम

 पृष्ठ पर  शीर्ष  पंक्तियों
 में  सात  कालमों  के  बड़े  बड़े  अक्षरों  में  यह  संवाद  प्रकाशित  gar  कि  तेल  की

 स्वाजे  बन्द कर  दी  इस  प्रकार  ३०  लाख  रुपयों  पर  पानी  फिर  गया  ।  उसमें कहा  गया  कि  यह

 जुटना  MATT प्रकार  की  थी  ।  इससे  लोगों  में  काफी  निराशा  की  भावना  गयी  है  ।  निसंदेह

 मेंने  यह  कहा  कि  ये  सारे  आरोप  निराधार  यदि  मेरे  उस  वक्तव्य  में  कुछ  गलतियां  थीं  तो  उन्हें

 स्पष्ट  रूप  से  बताना  चाहिये  था  |  ऐसा  न  कर  मेरे  माननीय  मित्र  ने  एक  लम्बा  वक्तव्य  इस  भ्राता

 का  दिया  कि  मैंने  कहां  कहां  गलत  बातें  कहीं  ।  में  केवल  तीन या  चार  बातों  का  ही  उल्लेख  करूंगा  |

 उन्होंने  श्री  माथुर  के  इस  वक्तव्य  का  उल्लेख  किया  है  कि
 उस  कुएं  में  कुछ  खराबी  थी

 ।
 मेरे  विचार झ

 से  अरब  वह  हिन्दुस्तान  टाइम्स  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हैं  कि  wat
 धंस  गया  था  ।

 श्री  माथुर

 के  वक्तव्य  में  यह  कहीं  नहीं  कहा  गया  है  कि  मेरे  वक्तव्य  में  कोई  गलत  बात  कही  गयी  है  ।  मैं  श्री

 माथुर  के  संगत  भ्रंश  का  संक्षेप  सभा  के  सम्मुख  रखता  हूं
 |

 क्षेत्र  में  इसे  पहिला  नया  होने  के  कारण  हमने  यह  निश्चय  किया
 कि

 दूसरे  स्तरों

 का  जो  कि  लेखा  के  विचार  से  उतने  भ्रच्छे  ज्ञात  नहीं  हो  रहे

 तथापि  जिन  में  कुछ  तेल  का  संकेत  मिला  उनका  भी  परीक्षण  कर  लिया  जाये
 ।

 इसके  लिये

 रेत वाली  सबसे  निचली  दी  जो  कि  POVA—BY  मीटर  पर  थी  उसकी  परीक्षा  की  गयी
 ।  तथापि

 वहां  केवल  नमकीन  पानी  निकला  उस  पर  सीमेण्ट  प्लग  लगा  कर  हमने  ३६२४५  मीटर  पर  दूसरे

 इजन  की  जांच  की  ।  उससे  भी  यही  नतीजा  निकला  ।  इसलिये  हमने  ५-१२-६०  को  तीसरे

 इजन  की  परीक्षा
 की  ।

 इससे  कुछ  तेल  निकला  तथा  वहां  भी  पानी  की  झ्षिकता  थी
 ।

 इसके  पश्चात्

 इसमें  भी  सीमेंट  प्लग  लगा  दिया  ।  इस  सीमेंट  प्लग  पर  हमने  3900.0  पौण्ड  प्रतिवर्ग  इं
 च

 का  दबाव  डाल

 कर  कौर  जब  हमें  इसकी  मजबूती  के  प्रति  सन्तोष  हो  गया  तब  कहीं  २७  १९६० को

 चौथे  होराइज़न में  छेद  किया  गया  इससे  सन्तोषजनक मात्रा  में  तेल  निकला  श्र  हमें  विश्वास  हो  गया

 कि  हमारी  खोज  सफल  गयी  ह  ।  इसके  ऊपर  दो  द्दोराइजन  प्रौढ़  हैं  जिनमें  इसी  प्रकार  के  गण

 इतनी  ही  मोटाई  है
 ।

 रुमसागर  कप  के  सम्बन्ध  में  जब  बड़े  बीनों  प्रकार
 के  का

 योग  किया  गया  तो  कुए  में  कुछ  पानी  भौर  बालू  का  जाना  प्रारम्भ  हो  गया  फलस्वरूप

 नली  बालू  से  बन्द  हो  गई  ।  जिसे  बारी  बारी  से  साफ  करना  पड़ा  ।  जब  छोटे  बीनों  का
 प्रयोग

 मूल  aaa  में



 947,  १८८३  रूद्रपुर  में  तेन  फे  कुए  के  बारे  सदस्य  द्वारा  ३६९६

 यह  संभव है  कि  इस  होराइजन किया  गया  तो  कूप  पर  पानी  बालू  का  जाना  बन्द  हो  गया
 ।

 att  निचले  होराइजन  के  बीच  के  सीमेंट  प्लग  में  कोई  दरार  गयी  जिसका  प्रभाव  उस  समय

 नहीं  होता  हो  जब  कि  उसके  ऊपर  काफी  दबाव  पड़ता  है  तथापि  जब  उस  पर  कम  दबाव  पड़ता  है

 तो  वह  सक्रिय  हो  जाती  है  नीचे  का  पानी
 ऊपर  भराने  लगता  है  ।'

 यह  एक  कप  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  बातें  हैं  ।  यदि  श्राप  तेल  कौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग

 लगाये  गये  आरोपों  की  पृष्ठ  भूमि  में  इन  छोटी  मोटी  गलतियों  को  रखने  को  कहते  हैं  तो  मैं  केवल

 यही  he  सकता  हूं  कि  ये  सारे  भ्रारोप  मिथ्या  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  तो  मैं  उन्हें  इस  सम्बन्ध

 में  सारी  जानकारी दे  सकता  था  ।  प्रत्येक  कार्य  की  अपनी  कठिनाइयां  होती  हैं  जिन्हें  वे  टेक्नीशियन

 लोग ही  जानते  हैं  जो  इस  कार्य  को  करते  हैं  ।  सरकार  को  ये  सब  बातें  बतायी  भी  नहीं  जाती  हैं

 केवल  व्यापक  सुचना  सरकार  को  दी  जाती  है  ।  इन  विस्तृत  बातों  को  तेल  क्षेत्र  में  ही  रखा  जाता  है
 ।

 ये
 बातें

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  मुख्य  कार्यालय  तक  भी  नहीं  जाती  तथापि मुझ  पर

 यह  आरोप लगाया  जाता  है  कि  मैंने  संसद्  से  जानकारी छिपायी  है  ।  आशा  है  कि  श्राप  इससे

 सन्तुष्ट  हो  गये  होंगे  कि  मैंने  सभा  से  कोई  जानकारी  नहीं  छिपाया  तथापि  कुछ  छोटी  बातें  का

 सदैव  उल्लेख  नहीं  किया  जाता  है  |

 pet  खाडिलकर  मे ंएक  औचित्य पूछना  चाहता  हूं
 ।  माननीय

 मंत्री  पर  यह  गम्भीर  आरोप  लगाया  गया  है  कि  उन्होंने  सभा  से  जानकारी  छिपायी  मेरे

 विचार  से  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  पक्षों  को  लिखित  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखना  चाहिये  जिससे

 कि  हम  इस  बात  का  निश्चय  कर  सकें  कि
 यह  आरोप  सही  है  या  गलत  |

 fat  ao  पक्ष  :
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उक्त  श्री  माथुर  कौन  हैं

 ?

 उनके  वक्तव्य  की  प्रति  को  सभी  सदस्यों  को  परिचालित  की  जानी  जिससे  हम  यह  पता  लगा

 सकें  कि  सही  बात  क्या  है
 ?

 साथ  ही  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  केवल  संवाद  पत्र  के

 आधार  पर  ही  किसी  मंत्री  या  सदस्य  पर  हमें  सभा  में  आरोप  नहीं  लगाने  चाहिये  |

 wo  दे०  मालवीय
 :  डा०  माथुर  तेल  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  भूतत्वीय  विभाग  के

 निदेशक  हैं
 ।

 मैं  उनके  वक्तव्य  की  पूरी  प्रति  परिचालित  कर  सकता  हूं  ।  मैं  चाहता हूं  कि  मेरा

 तथा  माननीय  सदस्य  का  भी  वक्तव्य  परिचालित  किया  जाय  |

 श्री  हेम  बर्रा  किसी  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  संवाद  की  जोर  आपका  ध्यान

 आकर्षित  करने  का  मेरा  ahs  नहीं  था  मेरा  अभिप्राय  केवल  इतना  ही  था  कि  मैं  डा०  माथुर  के

 भाषण  की  जोर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करूं
 ।

 मेरे  कहने  का  श्राद्ध था  कि  कुछ  गलतियां हुई

 कौर  हमें  इस  बात  को  देखना  है  कि  ये  त्रुटियां बड़ी  हैं  या  छोटी  ।  माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  मैं

 जानकारी एकत्र  कर  सकता  था  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  उन्होंने  यह  जानकारी  एकत्र  नहीं  की  ।  मैं

 यह  भ्रनुभव  करता  हूं  कि  हमारे  अधिकारों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।

 महोदय
 :

 यदि  किसी  संवाद  पत्र  में  इस  प्रकार  का  सनसनीखेज  संवाद  प्रकाशित

 तो  माननीय  सदस्य  स्थगन  प्रस्ताव  रख  सकते  हैं  ।  निस्संदेह  माननीय  मंत्री  यहां  प्रकार  कह

 सकते  हैं  कि  इस  प्रकार  की  कोई  दुर्घटना  नहीं  हुई  है
 ।

 श्री  माथुर  के  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  कई  प्रकार

 की
 बातें कही  गई  हैं  ।  अतः  श्री  माथुर  के  वक्तव्य  को  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  माननीय

 =

 मल ८  मं प्रे जी  में
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 [  अध्यक्ष  महोदय  |

 मंत्री को  इस  बात  के  लिये  कुछ  समय  दिया  जायेगा  कि  वे  इन  बातों  का  खंडन  कर  सकें  ।  ।  मैं

 नीय  सदस्यों  को  यह  भी  सलाह  दूंगा  कि  यदि  किसी  समाचारपत्र  में  इस  प्रकार  केਂ  कोई  संवाद

 प्रकाशित हो  तो  उन्हें  चाहिये  कि  वे  मंत्री
 को  उस  विषय  पर  फोन  कर  यदि  मंत्री  यह  कहतें  हैं

 कि  इस  प्रकार  की  कोई  दुर्घटना  नहीं  हुई  है  तब  स्थगन  प्रस्ताव  के  रखने  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  को  कोई  जानकारी  नहीं  थी  तो  उन्हें  कहना  चाहिये  था  कि  वे

 इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  कल  या  परसों  दे  सकते  हैं  ।  जहां  तक  श्री  माथुर  के  वक्तव्य  का  सम्बन्ध

 है  उन्होंने  उनके  वक्तव्य  का  एक  ही  पढ़  है  उनके  वक्तव्य  क  1  दूसरा  भ्रंश  इससे  भिन्न  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  वक्तव्य  का  विस्तृत  उत्तर  देवें
 |

 et  es  eee

 दिल्ली  (  नगरीय  काश्तकार  सहायता  विधेयक

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 में  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  की  से

 यह  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  नगरीय  क्षेत्रों  की  भूमि  के  काश्तकारों  को  सहायता

 देने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  agate  दी

 जाये  पी

 pray  महोदय
 :  प्रदन यह है यह  है

 की  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  नगरीय  क्षेत्रों  की  भूमि  के  काश्तकारों  को  सहायता  देने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 श्री  दातार
 :

 में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 अत्यावश्यक  पण्य
 )

 विधेयक

 तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  पाटिल  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम  १९५४  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये
 पी

 fara  महोदय  :  seq  यह  है  कि
 :

 भ्रत्यावस्यक पण्य  अधिनियम  a)  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 थी  स०  कोण  :
 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 हूं
 ।

 विकि

 TH  अंग्रेजी  में
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 उडीसा  का  श्राय-व्ययक--सामान्य  चर्चा

 सभा  PERR  के  उड़ीसा  के  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  करेगी
 ।

 हमें  राज  ही  उड़ीसा  के  लेखानुदान  ate  उड़ीसा  विनियोग  )  विधेयक  भी  पारित  करना

 हम  ४.  ४५  बजे  साय॑  तक  इस  पर  चर्चा  समाप्त  कर  देंगे  दस  या  पन्द्रह  मिनट  के  इन्दर

 ख़ानदानों पर  मतदान  हो  जायेगा  |

 सुरेन  नाय  द्विवेदी  दुःख  की  बात  है  कि  उड़ीसा  की  विधान
 सभा

 भंग

 कर  दी  गयी  है  यह  भी  अधिक  दुःख  की  बात  है  कि  यहां  उड़ीसा  के  बजट  पर  विचार  करने
 के  लिये

 पर्याप्त  समय  भी  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 वित्त  मंत्री  ने  बजट  के  सम्बन्ध  में  जो  भाषण  दिया  है  वह  इस  प्रकार  का  है  कि  उसमें  जो  कुछ

 कहा  गया  है  उससे  कहीं  प्रतीक  छिपाया  गया  है  ।  यदि  वहां  की  दशा  इतनी  आशाजनक

 होती  जैसा  कि  भाषण  में  कहा  गया  है  तो  हम  यह  सब  इन  बजट  प्रस्तावों
 का

 समर्थन
 तथापि

 दुःख  की  बात  यह  है  कि  ऐसा  नहीं  है  ।
 वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  राज्य  के  भूतपूर्व  मंत्रिमंडल

 द्वारा  बनाये  गये  बजट  में  थोड़े  से  परिवर्तन  किये  जिसके  फलस्वरूप  ४,१४६,०  ०,०००  Fo

 घाटे  की  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  पहले  बजट  के  भ्रनुसार  यह  घाटा  RO, 2k  करोड़ का  था  ॥

 पद  त्याग  करने  वाले  मंत्रिमंडल  ने  पद  त्याग  करने  से  पुर्व  मंत्रिमंडल  स्तर  की  एक  बठक में  यह  निश्चय

 किया था  कि  वेतन  arr  की  सिफारिशों को  मारे  १९६१  से  लाग  कर  दिया  तथापि

 इसਂ  के  लिये  इस  बजट  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  मेरा  विचार  है  कि  इस  संबंध  में  कम  से

 कमਂ  अल्पकालीन  सहायता  प्रदान
 की

 जाय
 ।

 वित्त  मंत्री  ने  यह  meats  दिया
 है  कि  इस  घाटे  का

 बहुत  बड़ा  भ्रंश  पूरा  कर

 लिया  जायेगा  ।  उन्होंने  कहा
 ह  कि  आगामी  ह  में  राजस्व  से  ३  करोड़  रुपय  की  अधिक  अय

 मेरा  विवार  है  कि  उड़ीसा की  सामान्य  जनता  बहुत  गरीब  है  उन  को  करों के

 भार से  कौर  अधिक  दबाना  उचित  नहीं  है  ।  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  में  यह  कहा  गया  है  कि  भूमि

 राजस्व  से  अधिक  राय  बंजर  जमीन  को  खेती  aba  बनाने  इनाम दारों का  उन्मूलन

 करने से  उपक्र  लगाने से  जहां  तक  बंजर  जमीन को  भूमिहीनਂ  किसानों

 को  देने का  प्रदान  है  wet  इस  संबंध  में  नियम  भी  नहीं  बनाया  गय  हें  ।  अत

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  प्राप्त  होने  में  विलम्ब  यह  भी  case  नहीं  गया  कि

 भू धृति  कि  उड़ीसा  विधान  सभा  द्वारा  तब  पारित  किया  गया  था

 जब  fe  वहां  कांग्रेस  ae  गणतंत्र  की  मिली  जूली  सरकार  नहीं  बनी  थी  कब  क्रिया

 कवित  किया  जायेगा  यह  कहा  गया  है  कि  मार्का  विभाग  से  अधिकਂ  अय  होंगी  ।

 यह  maa  कियागया  है  कि  यह  आय  सीमांत  क्षेत्रों  में  शराब  की  श्रमिक  बिक्री

 कौर  विदेशी  शराब  की  whats  बिक्री  से  area  |  इसका  स्पष्ट  तात्या है  कि  सरकार

 दाराब  के  तस्कर  व्यापार  को  प्रोत्साहित  करना  चाह  रही  है  ।

 यह  प्र नमा  लगाया  है  कि  सिंचाई कर  से  cy  लाख  रुपये  की  अधिक  ore  होगी  ।  मेरे

 विचार
 से  यह  अ्रनुमान  बिल्कुल  भ्र व्यवहारिक

 हू  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  वृद्धि  किस  प्रकार

 होगी  ।
 क्या  सिचाई  उपकर  में  वृद्धि

 की  जायेगी  या  बोलंगीर  कौर  सम्बलपुर  क्षेत्रों में  से  जहां से

 कोई  कर  नहीं  लिया  जाता  था  वहां  से  भी  कर  लिया  जायेगा

 ais  हा  तो  इस  कार्य  के
 लिये

 क्या
 वि  Race

 मल  म्रंग्रेजी  में
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 सुरेन्द्र  नाथ

 व्यवस्था
 की

 गयी  है  ।
 यदि  करों  में  वृद्धि  की  जाय  गी  तो  जनता  में  इस  को  विरोघ  होगा  wh इस

 विरोध का  प्रभाव  खाद्य  उत्पादन पर  पड़ेगा  ॥

 मुझे  दुख  है  कि  ऐसे  संसाधनों  का  उल्लेख  भी  नहीं  किया  गया  ह  जहां  से  राज्य  के  राजस्व

 में  वृद्धि हो  सकती  है  ।  उदाहरणार्थ  खानों  कौर  बन्दरगाहों से  राय  बढ़ाने का  कोई

 vat
 नहीं  किया  गया  है  ।  फ्रांस  ौर  जापान  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  था  कि  वे  वहां  के  बन्दरगाहों

 का  विकास  करना  चाहते हैं  ,  तथापि ऐसा  नहीं  किया जा  रहा  है  ।

 ZERL—KR  में  सम्पदा शुल्क  से  भी  कोई  राय  नहीं  दिखायी  गयी  है  जब  करि  पिछले

 वर्षों  में  इस  मंद  से  राज्य  को  कुछ  राय  हुई  थी
 ।

 इस  प्रकार राज्य  के  जालीदार वर्ग  को  पूरी  ae  दी

 my  है  ।
 मेरे  विचार  से  इस  मद  से  राजस्व  की  प्राप्ति  की  जानी  चाहिये  ।

 में
 बन  उत्पादों को  लेता  हूं  ।  इस  से  संशोधित  अनुमानों  के  arene  पर

 में  ३५  लाख  की  प्राय  हुई  थी  ।  यह  कड  की  पत्तियों  की  बिक्री  से  होने  वाली  राय  है  ।  तथापि

 इस  वर्ष  के  बजट  में  इस  राय का  कहीं  भी  उल्लेख  नहीं  है  के  प्रतिकूल  आपने  ऐसी

 चबूतरों पर  कर  लगाया  है  जिस  से  सामान्य  जनता पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 जहां  तक  व्यय  का  संबंध  है  मिली  जुली  सरकार  के  निर्माण  के  पश्चात  से  व्यय  में  वृद्धि  हुई  हैं  ।

 यद्यपि
 माननीय

 मंत्री  राज्य  के
 कर्मचारियों

 की  वेतनਂ  वृद्धि  के  लिये  व्यवस्था  करने  को  च्चा  नहीं

 है  तथापि  yaya  शासकों  के  परिवारों  को  दिये  जाने  वाले  भत्ते  में  वृद्धि  हो  गयी  ।  इसी  प्रकार

 we
 में  उपचुनाव  होंगे  इस  से  राज्य  को  बहुत  व्यय  करना  होगा

 |

 उड़ीसा  में  वहां  की  जनता  के  विरोध  के  तथा  कठिनाइयों के  बावजूद  भी  जून  के  प्रारम्भ
 में

 चुनाव  होने  वाला
 ।

 में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  इस  चुनाव  के  लिये  जो  मोदी रखी  गई

 हूं  वह  राज्य
 सरकार  द्वारा  पुरी  खर्च  कर  दी  जायेगी

 ।

 राज्य  की  भ्र तिथि  शालाओं  तथा  पैसा  देकर  रहने  वाले  मेहमानों  पर  व्यय  में  वृद्धि  हुई  हे  ।

 इस  मदद  में  24,0 oo  रुपये  उधार  हो  गये  हैं  ।  में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  किਂ  यह  राशि  किस

 शर  उधार  ।  उड़ीसा में  राज्य  भवन  पर  २३६  लाख  रुपये  व्यय  हुए  हैं  ।  राज्यपालों  के  नाम पर

 शनाप  धन  व्यय हो  रहा  है  ।  राज-भवन के  निर्माण पर  दुरा  व्यय  कौर  ऊंची

 श्रेणी  के  पदों  का  निर्माण  भी  उचित  नहीं  हे  |

 seartant art  बाढ़  भी  वहां
 की

 प्रगति  में  रुकावट  का  एक  कारण  है  ।  सुधार  कार्यों

 भवन  निर्माण शादी  के  लिये  तथा  शिक्षा  इरादी  के  लिये  जितनी  राशि  रखी गई  है  वह  काफी

 नहीं  ह  कौर इस  राशि से  शायद  ही  श्रावव्यकता  की पूर्ति होगी  ।  वहां  बाढ़  नियंत्रण के  लिये

 लगभग  ४४  करोड़  रुपये  की  जरूरत  बाढ़  को  रोकने तथा  अन्य  रोकथाम  के  मामलों पर

 इस  वर्ष  २'/,  करोड़  रुपये  व्यय  किये  इस  से  निश्चय  ही  राज्य
 की  श्रमिक  प्रगति

 पर  प्रभावਂ  wr  ।  बाढ़  की  जांच  करने  के  लिये  cp  समिति भी  बना  दी  गई  है  ।  में

 चाहता  हूं  कि  इस  समिति के  weer  को  बदल  दिया जाये  ।  इस  से  जनता  में  इस  समिति  के  प्रति

 वं  :  इस  के  कार्यों  के  प्रति  विश्वास  बढ़  जायेगा  |

 राज्य
 के  विकास  के  लिये  विद्युत  एवं  सिंचाई  भी  श्रावश्यक  है  ।

 इस  शिष्य  व्यय  से  ही  यह

 स्पष्ट  है  कि  सिंचाई के  लिये  इस  वर्ष  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा  हीरा कुड  परियोजना  से

 >  =
 से  जितनी  श्रायहोरही  है  va  से  अधिक  हम  व्याज  फ  रल  मे ंदे  रहे  दस
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 इस  परियोजना की  दूसरी  भ्र वस् था  पुरी  होने  पर
 जो  बिजली  पैदा  होगी  उसे  किसी  कम्पनी  को

 सस्ती

 दर  पर  देने  के  बारे  में  कार्यवाही  पूरी  की  जा  चुकी  वाली मेला  परियोजना पर  २९ ६८  करोड़

 रुपये  व्यय  होने  को  ये  |  इस  परियोजना पर  तीसरी  योजना में  १६०  रुपये
 व्यय  किये

 जाने
 थे

 लेकिन

 इस  के  लिये  तीसरी  योजना  में  कुल  €.  ५०  करोड़  रुपये
 निर्धारित  किये  गये  हैं  ।

 गर्त
 ऐसा

 दिखाई  देता  है  कि  तीसरी  यो  जना  में  भी  वालीमेला  परियों
 जता  का  कम

 पुरा  नहीं  होगा
 ।

 यही  बात

 तलचर  थर्मल  स्टेशन  की  है  ।  यह  बताया  है  कि  कुछ  परियोजनाओं के  लिये
 तो

 भारत
 सरकार

 से

 समय  पर  स्वीकृति ही  नहीं  मिली  कछ  प्राविधियों  की  भी  कमी  है  ।  इसलिये

 इसका  इस  बात की  है  कि  वहां  भ्रमित  संख्या  में  इंजीनिर्यारंग  कालेज खोले  जायें  ।  वहां

 अस्पतालों के  भी  खोलने  आवश्यकता  ।  इस  बात  की  झावइ्यकता  है  कि  राज्य

 को  प्राविधिक  सहायता  दी  जाये  ।

 उड़ीसा  राज्य  की  भ्रामक  स्थिति  अत्यन्त  निराशाजनक  है  ।  वहां  लोगों  की  प्रति  व्यक्ति  राय

 भी  बहुत  क्रम  हो  गई  है  ।  इस  से  भी  स्थिति में  काफी  अन्तर  पड़ता  है  |  जहां तक  कि

 इस  अय  व्यय  की  बात  है  यह  तो  किसी नਂ  किसी  तरह  प्रशासन को  चलाने  भर  के  लिये  है  ।

 इस  से  वहां  की  श्रमिक  स्थिति  में  कोई  wae  नहीं  पड़ने  वाला  है  |

 ६. |  चिन्तामणि  पाणिप्रहो  :
 एक  पिछड़ा  कृषि  प्रधान  राज्य

 है  ।
 यहां  के

 ८  ०
 प्रतिशत  लोग  जो  गांवों  में  रहते  हैं  कृषि  पर  निर्भर  करते  हैं

 ।
 इस  प्राय-व्यस्क  में

 इसਂ  बात  का  कोई  संकेत  नहीं  मिलता है  fe  राज्य  की स्थिति को  सुधारने  कर

 इसे  औद्योगिक  राज्य  बनाया  जायेगा  ।  पहले  राज्य  में  तथा  बाद  में  केन्द्र  में  प्राय  व्यय  की  प्रतियां

 छापने से  निरोधक  व्यय  gar  है  जिसे  रोका  जा  सकता  राज्य  सभा  की  बैठक  के  लिये

 भी  तार  द्वारा  सुचना  देकर  सदस्यों  को  बुलाया  ताकि  इसे  पारित  किया  जा  सके  इस  प्रकार

 भी  निरपेक्ष व्यय  gar

 उड़ीसा में  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की प्रगति  सन्तोषजनक  नहीं  रही  हैਂ  ।  कुछ

 योजनाएं समाप्त  होने  को  थी  लेकिनਂ  समाप्त  नहीं  हुई  ।  पिछले  चार  वर्षों  में  राज्य  योजना  के

 लिये  दी  गई  राशि  का  केवल  ५०.  १  प्रतिशत खर्चे  कर  सका  है  ।  इस  प्रकार  वहां  योजना  की  प्रगति  कम

 हो  रही  है  ।

 अय  व्यय  में  पुलिस  प्रशासन  जै  सी  मदों  के  लिये  अधिक  घनਂ  रखा  गया  है  लेकिन  जिन

 मदों  से  राज्य को  राय  होती  है  उन  के  लिये  कम  धनਂ  रखा  ।  इस  से  प्रकट  होता  है

 fe  राज्य  पिछड़ी  afar  व्यवस्था  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।

 देश  में  की  प्रति  व्यक्ति  प्राय  सब  से  कम  वहां  प्रति  व्यक्ति  प्राय  १००  रुपये से  भी  क्रम

 हैं जब  fe  दिल्ली  तथा  पंजाब में  यह  आय  ६००  रुपये  बताई  गई  है  |  माननीय वित्त  मंत्री

 ने  अपने भाषण  में  कहा  हैकि  चावल  उगाने  के  क्षेत्र  में  ११  प्रतिशत  क्षेत्र  की
 कमी  हुई  है  लेकिन

 चावल  की  प्रति  एकड़  उत्पादनਂ  अधिक  हुआ  है  क्षेत्र  के  कम  हो  जाने  से  चावल के  कुल

 उत्पादनਂ  में  कोई  कमी  नहीं  झाई  ।  लेकिन  इसका  कोई  कारण  नहीं  बताया गया  है  कि

 क्षेत्र  में  कमी  किस  कारण  से  हुई  है  ।  राज्य  को  शराब  शादी से  होने  वाली  ar  भी

 aire  हुई  है
 ।

 विदेशी  शराब  कि  बिक्री  मांगी  वृद्धि  हुई  है
 ।

 शा  शाशाणा

 frat  म्रंप्रेजी  में

 150  (Ai)
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 चिन्तामणि

 मध्यावधि  चुनाव  किये
 जाने  वाले  हैं  जिन  पर

 लगभग
 ¥5  लाख  रुपये  व्यय  होंगे  |

 लेकिन ये  चुनाव  वहां  की  जनता  की  इच्छा  के  विरुद्ध किये  जा  रहे  हैं  ।  उड़ीसा एक  wu

 विकसित  राज्य  है प्रौर वह केन्द्र से वह  केन्द्र  से  १३५  करोड़  रुपये  से  भी
 श्रमिक  ऋण  ले  चुका  है  ।

 इस  के  अनुसार राज्य  के  प्रति  व्यक्ति  के  पीछे  €०  रुपये  होते  राज्य  के  लिये  इतना

 बड़ा  ऋण  प्रदान  करना  कठिन  होगा  शौर  इसलिये  केन्द्र  को  इसे  वसूल  नहीं  करना

 oa  है  कि  तीसरा  वित  आयोग  भी  इस  पर  विचार  करेगा  ।  ऋण  पर
 जिस

 दर  से
 ब्याज  लिया  जाता  है  वह  भी  घटा  कर  a,  प्रतिशत  उसके  ma  पास  कर

 दिया  जाना  उड़ीसा  सरकार ने  जो  ऋण  लिये  हैं  उनका  व्याज  war  करने के  लिये  उसे

 विशेष  ऋ  ग  दिया  जाना  चाहिये  ।  प्रति  व्यतीत  प्राय  को  बढ़ाने  के  लिये  भी  प्रदान  करना  होगा  ।

 यह  समझ  में  नहीं  जाता  कि  जब
 कि

 कांग्रेस  मंत्रालय  ने  पहले  कह  दिया  था  कि  भतपूर्व  नरेशों  के
 परिवारों को  प्रिवी  va  र  भत्ते  देना  बंद  कर  दिया जा  गा  तो  ये  सब  श्री  भी  उन्हें  क्यों  दिये  जा

 रहे  श्राव्य कता इस  बात  की  है  कि  राज्य  की  योजना पर  काफी  घन  व्यय  किया  जा

 नरेशों  के  निजी  खर्चे  को  रोक  कर  इस  धन  को राज्य  की  योजनायें पर  व्यय  किया  जा  |

 उड़ीसा  में  प्राय  का  साधन  खनिज  वयस्क  तथा  जंगलात  है  ।  पिछले  दस  बारह  वर्षों  से  इन्हीं से

 भराय  की  जा  रही  है  ।  इसे  शौर  भी  बढ़ाया  जा  सकता  है  तथा  कुन्दे  के  पतों  पर  भी  कर  लगा

 कर  एक  करोड़  रुपये  से  शरीक  की  राय  हो  सकती  है  ।  किन्तु  फिर  भी  उसे  राय  व्यय  में

 नहीं रखा  गया  है  |

 कम  वेतन  पाने  वाले  लोगों  का  वेतन  बढ़ाने की  योजना  है  ।  इसका  मैं  स्वागत करता

 इस  के  लिये  केत्द्र से  ६२,११,०००  रुपये  मिले  लेकिन  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  किस

 वर्ग  के  कर्मचारियों को  इस  से  लाभ  होगा  ।  यह  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  ।  उड़ीसा वेतन  समिति  की

 सिफारिशों के  अनुसार  राज्य  सरकारी  कर्मचारि  के  वेतन  बढ़ाने के  लिये  १  .  €७  क
 रुपये

 की

 व्यवस्था की  गई  है  ।  इस संबंध में  बहुत  से  भ्रभ्यावेदन  जाये हैं  लोग  वहां  बड़े  असन्तुष्ट

 लेकिन wa  सरकार  ने  यह  निर्णय  कर  लिया  है  कि  सरकार  इन  सिफारिशों को  क्रियान्वित  नहीं

 करेगी  ।  यदि यह  ठीक  है  तो
 मे  यह  मालूम  करना  चा  हता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  समिति  के  नि  तें

 में  फिर  संशोधन  करने जा  रही  है  या  इस  प्रकार  किये  जाने  थे  किसी भी  संशोधन

 से  उन  कर्मचारियों को  जो  सब  से  कम  वेतन  पाते  समुचित  लाभ  होना  चाहिये  ।  माननीय

 वित्त  मंत्री ने  कहा  है  कि  groans  परियोजना के  द्वारा  ७.  २  लाख  एकड़  भूमि की  सिंचाई  हुई

 है  लेकिन  ये  आंकड़े  गलत  हैं
 ।

 मेरा  निवेदन  यह॒  है
 खोंडमल

 में  हलों पर  लगाया  गया

 कर  हटा  दिया  जाता  चाहिये  ।  इ  स  क्षेत्र  के  लोग  अधिक  दुष्टि  से  बहुत  पिछड़ ेहैं
 ।  सिचाई  कर  के

 उड़ीसा  के  किसानों  का  भला  नहीं  इस  प्रकार  का  कोई कर  लगाने  से
 पहले  किसानों

 को  तीन  चार  साल  तक  सिचाई के  साधन  को  कॉम  में  लाने  का  मौका  दिया  जाना  चाहिये  ।  यात्री

 किरा  भाड़े  पर  कर  लगाने  से  साधारण  जनता  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा ।  इस  कर  की

 बात  मेरी समझ  में  नहीं  भाई  ।  गे  जम  जिले  में  बरहा  कपूर  में  मेडीकल  कालेज  बनाने के  लि  तीसरी

 पंचवर्षीय  योजना  में  १४५  लाख  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  है  लेकिन  इस  वर्तमान राय  व्ययक

 में  कालेज  के  निर्माण  के  लिये  कोई  राशि  नहीं  रखी  गई  है  ।  जिले  में  लोकल

 बोझ  arc  ज़िला  परिषद्  में  मतभेद  उत्पन्न  हो  जाने  के  फलस्वरूप  तीन  सौ  से  ales

 wafer  शिक्षकों at  नौकरी  से  अलग  कर  दिया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि  उन्हें पुन

 नियुक्त  किया  जाता  चाहिये  |
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 aware  परियोजना  उसी  स्थान  बनाई  जानी  जिस  पर  श्रांत  प्रदेश  शर

 की  सरकारें  सहमत  हुई

 उड़ीसा  में  बाढ़  की  समस्या  बड़ी  विकट  है  ।  उस  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  ने  रश  करोड़  की

 array  रखी  लेकिन  तीसरी  योजना  में  इस  के  लिपे  केवल  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था

 की  गई  है  |  राय  व्यय  में  एक  गलत  सूचना दी  गई  है  कि  हीरा कुड  PERO

 की  बाड़ों को  रोकने में  समर्थ  रहा  ai  इस  कालिया  एक  समिति  बनाई  गई  है  जो अपना

 प्रतिवेदन  मई  १९६१ में  देगी  ।  तभी  वास्तविक  स्थिति का  पता  चलेगा  |

 अंत  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  तथा  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता हूं  कि  उड़ीसा  में

 ma  तक  जिस  प्रकार  नेतृत्व किया  गया  है  उसकी  आवश्यकता वहां  के  निवासियों को  wa

 नहीं  है  ।  अरब  वहां  नये  तथा  उपयुक्त  नेतृत्व  की  श्रावव्यकता  है  जो  कि  उड़ीसा  का  शीघ्र ही

 पुनर्गठन कर  सके  ।

 fot प्र०  रहे  देव  )  :  कल  ही
 घोषण

 की  गई  है
 कि  उड़ीसा में  जून

 के  प्रारम्भ  में  चुनाव  किये  जायेगे  ।  ऐसी  स्थिति
 में  पूरे  वर्ष  के  लिये  श्रेय  व्ययक  प्रस्तुत

 करना

 ठीक  नहीं  है  आगामी  सरकार  पर  भी  कुछ  छोड़ना  कि  वह  किस  प्रकार  कार्य  करती

 हैं  ।

 उड़ीसा  में  मिली  जुली  सरकार  ने  जो  श्राय  व्यय  तयार  किया  था  वह  उड़ीसा  विधान  सभा

 में  कभी  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  ।  वित्त  मंत्री  को  अपने  भाषण  में  उस  श्राय  ame  में  दिये  गये

 आंकड़ों  का  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिये  था  ।  उड़ीसा  में  शराबबंदी की  नीति  सफल  रही  है  ।  इस

 बारे  में  एक  जांच  समिति  नियुक्त की  गई  है  जो  इस  नीति  के  बारे  में  जांच  करेगी

 केन्द्र  के  पत्ते  से  राय  के  बारे  में  सभा  में  कुद  श्रालोचना
 की

 गई  है  ।  इस  मद  से  श्राप

 गैर-सरकारी  लोगों  को  एकाधिकार  बेचने से  हुसना  करती  थी  यह  पत्ता  बीड़ी  का  पत्ता  होता  है

 जिसे  श्रीकांत  वे  काश्तकार  पेंदा  करते  हैं  जिन्हें  काश्तकारी के  पुरे हक  प्राप्त  उन  के  हितों

 को  उसे  पहुंचा कर  ही  एकाधिकार  की
 प्रथा  जा  रखी  जा  सकती  है  काश्तकारों को

 पत्तों को  इकट्ठा  कर  के  उन्हें  खुले  बाजार  में  बेचने  का  हक  दिया  गया  है  |

 उड़ीसा  वेतन  आयोग की  सिफारिशों को  भी  क्रियान्वित नहीं  किया  जा  रहा  स्पष्ट  रूप

 से  तो  यह  बात  नहीं  कही  गई  है  लेकिन  इसके  लिए  उड़ीसा  के  वित्त  मंत्री  ने  जो  राशि  थी  उसे  निकाल

 दयिा

 जायेंगी  गया

 है  ।  मे  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  ये  सिफारिशें कब  तक  क्रियान्वित  की

 व्यय  शिक्षक  के  न्तगेत  भी  २  .  १  करोड़  रुपये
 की

 राशि  कम  कर  दी

 मिली  जुली  सरकार  बनाने  से  पु  कांग्रेस दल  की  ददा  वहां ठीक  नहीं  थी  ।  हमने  कांग्रेस

 के  साथ  मिलकर  उसकी  स्थिति दृढ़  बनाई  ।  भावनगर के  कांग्रेस  अधिवेशन में  कांग्रेस  के  महासचिव

 ने  भी
 मिली

 जून  सरकार  के  काम  को  प्रशंसा  की  है  ।

 लेकिन  बाद  में  चलकर  कुछ  स्वार्थी  लोगों  ने  इस  मिली  जुली  सरकार  के  भंग  करने  के  बारे  में

 _  कार्यवाहियों  शुरू
 कर  दीं

 ae
 वहां  मध्यावधि  चुनाव  कराने  का  बीड़ा  उठा  लिया  |  मेरा  निवेदन  है

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 प्र०  क०

 कि  वहां  मध्यावधि  चुनाव  कराने  का  यह  निर्णय  एक  राज  नैतिक  निचय  कांग्रेस  के

 श्रुति  रिक्त  सत्य  सभी  दलों  के  विरोध

 sp

 भी  वहां  जल्दबाजी से  चुनाव  करा  जा  रहे

 इसके  शभ्रतिरिदत  हम  कौर  कुछ नः  बह्  सकते  कि  लोकतंत्र  इस  देश  में  एक॒  मज़ाक  के

 श्रतिरिवत्त  ae  कुछ  नहीं  है  ।

 कौर  पनिक  व्यय  मंत्री  बे०  गोपाल
 चुनाव  कराना  तमाशा

 कराना है
 ?

 fat  प्र०
 हि ०  देव

 :  हम  संवैधानिक  rare  पर  विरोध  नहीं  करते  ।  हमारा  विरोध  aa

 तारीक  भ्राता पर  है
 ।  गर्मियों  १२०  डिग्री  के  तापमान  के  दिनों  में  उड़ीसा  की  जनता  को  मत

 दान  करने  भराने  के  लिये  कहना  अनुचित  होगा  |

 कांग्रेस  के  पास
 तो

 मनमाना  रुपया  है
 |

 वह  चाहे  जितने  चुनाव  करा  सकती  है  ।  पर  विरोधी

 दल  तो  बार-बार चुनाव  के  लिये  रुपया  नहीं  जुटा  सकते  ।
 जल्दबाजी  से  चुनाव  कराना

 एक
 राजनीतिक

 वाल  है  कांग्रेस  की  |

 श्रांत  हमारे  प्रधान  मंत्री  रूरकेला  में  चुनाव  आन्दोलन की  शुरुआत  करेंगे  ।  लेकिन क्या  सरकार

 ने  रूरकेला  स्थित  हिन्दुस्तान  इस्पात  कारखाने  में  श्रम-विधियों  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  मूल्यांकन

 तथा  -  कार्यान्वयन  समिति  की  गयी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  है
 ?  सरकार  ने  उन

 सिफारिशों पर  विचार  भी  किया है
 ?  कारखाने  के  अधिकारी  श्रम-विधियों  का  पालन  नहीं कर  रहे

 इसलिए  सरकार  को  इसਂ  रन  पर  बड़ी  सावधानी  से  विचार  करना  चाहिये  ।  सरकारी  उपक्रमों

 को  झ्रादर्श  समुपस्थित  करना  चाहिये
 |

 उड़ीसा  के  श्रम  झ्रायुक्त  का  मत  है  किਂ  कारखाने  के  अघिकारी

 कारखाना  अधिनियम  का  उचित  सम्मान  नहीं  करते
 ।  न

 तो  काम  के  घंटों
 सम्बन्धी  व्यवस्था

 का

 पालन  किया  जाता  है  कौर
 न

 साप्ताहिक  छूटी  की
 व्यवस्था  का

 ।  कारखाना  अधिनियम  की  धारा

 ५१  की  व्यवस्थाद्नों का उत्लंघनਂ का  उल्लंघन  करते  हुए  मजदूरों  से
 ४८

 घंटे  से  भी  अधिक काम  लिया  जाता

 धारा  ५५  होते  हुए  पांच  घंटे  के  काम  के  बाद  भी  साध  घंटे  का  fara  नहीं  मिलता  |

 प्रधान  मंत्री  को  मतदाताओं  के  सामने  बोलते  समय  इन  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  |

 frat  महोदय  :  प्रधान पत्रा  से  इसका  कोई  सम्बन्ध नहीं  |

 fart  तंगामणि  .  )  श्रम  विधियां  विषय  है

 पहनकर प्र०
 के०  देव

 :  मेरा  मतलब  है  कि  सरकार  को  इसकी  कौर  ध्यान  देना  चाहिये
 |

 वित्त  मंत्री  के  भाषण  के  afer  aa  से  कुछ  बंघती है  ।  उन्होंने कहा  है  कि  उड़ीसा

 अपने  योजनापूर्ण  विकास
 की

 एक  महत्वपूर्ण  अवस्था  में  पहुंच  जायेगा
 ।

 लेकिन  उन्होंने  इसके  लिये

 किया  कया  है
 ?

 उडीसा  में  उद्योगों के  विकासਂ  के  लिये  oft तक  जो  भी  कुछ  किया गया  है

 वह  राज्य  संरकार  की  वित्तीय  सहायता  से  ही  किया  गया  है  ।  टेक्सटाइल मिलਂ  ak

 कलिंग  इण्डस्ट्री  में  राज्य  सरकार ने  शेयरों  के  रूप  में  पूजी  लगाई  पर  कभी
 तक

 उसे  एक  पाई

 भी  लाभांश नहीं  मिल  पाया है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  के  विरोध  के  प्रबन्ध

 शर  गबनਂ  के  आरोपों  के  बावजूद  समवाय  विधि
 प्रयास  के  कहने  पर  इस

 को
 प्रबन्ध

 अभिकर्ता  की aaa  दे  दी  है  ।
 विा  बब्बन  i

 मल  wast में
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 कलिंग  इंडस्ट्रीज  में  उड़ीसा  सरकार  ने  काफी  रुपया  लगाया है
 ।  इंडियन  भ्रोवरसीज़  बेक

 से  उसे  ऋण  दिलाने के  लिये  उड़ीसा  सरकार  ने  जमानत  उसकी एक  शर्ते  यह  थी
 कि

 4,900
 रुपये

 से
 अधिक  व्यय

 की
 हर  मद  के  लिये  उड़ीसा  के  उद्योग  निदेशक  की  भ्र नुम ति  ले  ली  जायेगी

 |

 लेकिन  उसकी  अनुमति  लिये  बिना  ही  फर्म  ने  जनवरी  १९६०  में  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति

 को  एक  लाख  रुपये  दे  दिये  थे  ।

 ऐसी  परिस्थिति  में  औद्योगिक  विकास  नहीं  हो  सकता  |

 महोदय  :  क्या  यह  मिली  जुली  सरकार  के  जमाने
 की

 बात  है
 ?

 fet to  के०  देव  :  हां  ।  इतना  ही  नहीं  उड़ीसा  के
 हर  जिले  में  कलिंग  इन्डस्ट्रीज

 के  कांय लिय  खुले  हुए  हैं  ak  उनमें  कांग्रेस दल  के  कार्यकर्ता  अवैतनिक  कर्मचारी  बने  हुए  हैं
 शर

 कॉंग्रेस का  राजनीतिक  प्रचार  करते  हैं  ।

 खबर  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  कलिंग  इंडस्ट्रीज  को  २०  लाख  रुपये  का  ऋण  दे  रहा  है  |

 यंह  ऋण  चुनावों के  ठीक  पहले  दिया  जा  रहा  है  ।  इंडस्ट्रीज  का  मालिक  ही  प्रान्तीय कांग्रेस

 समिति का  सभापति  है  ।  माननीय  मंत्री  को  श्रीनिवासन  देना  चाहिये  कि  जीवन  बीमा  निगल  द्वारा

 दिये  गये  ऋण  की  एक  पाई  भी  चुनावों  पर  वच  नहीं  होगो

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  ate  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रह्मी  ने  भूतपूर्व  शासकों के  परिवारों  को
 दिये

 जाने  वाले  भत्तों  के  प्रदान  का  उल्लेख  किया  था  |  भत्ते  देने  का  निर्णय  भारत  सरकार  ने  किया  था

 लेकिन बाद  में  कम्युनिस्ट  दल  को  aa  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  वे  भत्ते  बन्द  कर  दिय  थे

 ait  वह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  ।  इसलिए  मैं  उसके  औचित्य  के  बारे  में

 कुछ  भी  नहीं  कहूंगा  |

 मेरा  अनुरोध  है  कि  भूतपूर्व  सरकार  के  सभी  पूर्ण  कार्यों  को  पुरा  किया  जैसे  कि  चौकी

 दारों  पौर  झंकारों  को  वेतन  |  चौकीदारी  जांच  समिति  ने  इसके  बारे  में सिफारि दा  की  उसे

 after  ही  कार्यान्वित किया  जाना  ।

 सरकार  ने  हर  जिले  में  न्यायपालिका  ste  कार्यपालिका  को  पुथल  करने
 के

 कार्य
 की  श्र

 समुचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 यह  व्यवस्था  हर  जिले  में  की  जानी  साथ  तीसरा  कॉलेज  बरहामपुर

 में  बनाने
 की

 योजना  कार्यान्वित
 की

 जानी  मुझे  इतना  ही  कहना  है

 fat  जग साथ  राव  :  उड़ीसा  के  इस  प्राय-व्ययन  से  सम्बन्धित  इत्यादि

 हमें  कल  ही  मिले  थे  ।  इसलिये  उनके  अध्ययन  के  लिये  पर्याप्त  संमय  नहीं  मिल  पाया  है  ।  मैं  मानता

 हू ंकि  दो  पंचवर्षीय  योजनायें  के  काल  में  उड़ीसा  ने  प्रगति  लेकिनਂ  उतनी  नहीं  जितनी  कि  र

 राज्यों ने  की  है  उड़ीसा  की  दो-तिहाई जन  संख्या  आदिवासियों की  है  ate  एक  तिहाई  पिछड़े

 वर्गों  की  ।  बेरोज़गारी बहुत  ज्यादा  है  ।  पड़ौस  के  पश्चिमी  बंगाल  प्रौढ़  ae  ने  काफी  औद्योगिक

 रोक  प्रकार  की  प्रगति
 की

 है
 ।

 लेकिन  उड़ीसा  में  न  सिंचाई की  सुविधा  न  दिक्षा  शौर

 संचार की  ।

 उड़ीसा  में  कोरापुट  का  एक  पिछड़ा  gar  जिला  है  ।.  उसमें
 ४०

 प्रतिशत  जनसंख्या

 वासियों  की  है  ।
 वहां  जनता  की  प्राथमिक  सुविधाओं

 का
 नितान्त  श्रभाव  है

 ।  अधिकांश .  देहात

 लाडा
 बिजली

 की  सुविधा

 सें

 वंचित
 हैं

 यान

 aa  में
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 जगन्नाथ

 श्री  द्विवेदी  ने  कहा  है
 कि

 श्राज  के  युग  में  बिजली  कौर  सिचाई  पर  ही  विकास  का  दारोमदार

 उड़ीसा के  लगभग  ११
 जिलों  में  सिचाई  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  कोरापुट एक  पर्वतीय  जित्ता

 जमींदारी  के  दिनों  में  जो  तालाब  थे  wa  बिल्कुल  सूखे  पड़े  हैं
 ।

 प्राधा  है  इस  वर्ष  कुछ  सिचाई

 की  सुविधायें जुटाई  जायेंगी  ।

 उद्योग  के  क्षेत्र  में  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  के  रायगादा  में  एक  चीनी  मिल  ak

 अस्क  में  एक  सहकारी  चीनी  मिल  भी  बन  गई  है
 ।

 कौर  कोई  उद्योग  वहां  नहीं  है  ।  यदि  उड़ीसा  के

 औद्योगीकरण  के  लिये  शीघ्र  ही  कुछ  नहीं  frat  तो  राज्य  का  भविष्य  steered  हो

 जायेगा
 ।  असल  केन्द्रीय  सरकार  को  भ्रौद्योयीकरण  के  लिये  पिछड़े  हुए  राज्यों  की  वित्तीय  सहायता

 करनी  चाहिये  |

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  भी  कुछ  नहीं  हुसना  है  ।  चन्द  प्रौद्योगिक  बस्तियां

 बनाई  पर  उससे  ज्यादा  कोई  नहीं  पड़ता  ।  उड़ीसा  की  योजना  में  जरूरत  इस  बात  की  है

 far  श्रौद्योग्रीकरण  पर  ही  सब  से  भ्रमित  जोर  दिया  जाये  |

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  प्राय-व्ययन  सम्बन्धी  जो  प्रस्थापनायें  रखी  मेरे  जिले  की  साधारण

 जनता  पर  उनका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  यदि  हम  विकास  करना  चाहते  तो  सिचाई  उपकर

 जैसे  कर  सदा  करने  ही  पड़ेंगे  ।

 श्री  द्वि दी जो  भी  साधारण  जनता  पर  कर  लगाये  बिना  योजनाओं  के  लिये  धन  कहां

 से  मिलेगा ?

 मूलचन्द  ge  पीठ  सीन

 ott  द्विवेदी  कहते  हैं  कि  tee  के  पत्तों  के  व्यापार  का  एकाधिकार  मिटा  देने  से  राजस्व  की

 हानि  हुई  है
 ।

 लेकिन  एकाधिकार  से  देश  के  अन्य  नागरिक  उस  व्यापार  से  वंचित  रह  जाते  हैं  |

 इसीलिये  सरकार  ने  उसे  हटा  दिया  है  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  ने  भूत पृ वं  शासकों  के  परिवारों  को  दिये  जाने  वाले  संधारण-भत्ते  का

 उल्लेख  किया  था
 ।

 वह  भत्ता  एक  करार  के  दिया  जा  रहा  था
 ।  इसलिये उसे  एक  पक्ष

 की  are  से  बन्द  नहीं  किया  जा  सकता  ।  हर  करार  दो  पक्षों  के  बीच  होता है  ।  हर  करार का

 संम्मान  किया  जाना  चाहिये  |

 fot  सुरेख  नाथ  त्रिवेदी
 :

 मिले  जुले  मंत्रिमंडल  ने  उस  भत्ते  की  राशि  बढ़ा  दी  थी
 ।

 थी  जगन्नाथ  राब :  वह  संयोग  की  बाद  भी  तो  हो  सकती  में  इस  मामले में  श्री  प्र०

 के ०  देव  का  पूर्ण  समर्थन  नहीं  करता  |  करार  रहते  भत्ते  बन्द  करना  गे  र-कानूनी  है  ।

 माननीय  मित्र  ने  भुवनेश्वर  में  ३६  लाख  रुपये  की  लागत  से  बनने  वाले  राजभवन  के  निर्माण

 की  भी  श्रान्नोचना की  है  ।  ।  वह  भूल  जाते  हैं  किः  भुवनेश्वर  राजधानी  है  ।  यह  तो  कोई  नहीं

 चुभन  कि  पुरी  में  इमारतें  खाली  पड़ी  हुई  हैं  इसलिये  राज  भवन  वहां  हो  |

 उड़ीसा  में  लोकतंत्रीय  शासन  लाने  के  लियें  जरूरी  है  कि  वहां  अन्तरिम  चुनाव  कराये  जायें  ।

 माननीय  मित्र  दो  विरोधी  बातें  एक  सांस  में  कह  रहे  हैं
 :

 गर्मी  के  मौसम  के  कारण  अन्तरिम  चुनाव

 भी
 न

 कौर  लोकतांत्रिक  शासन  भी  लौट  भाये
 ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 उन्होंने  सद्य-निषेध  का  भी  उल्लेख  किया  था  ।  उड़ीसा  सरकार  ने  इसकी  जांच  के  लिये  एक

 समिति  नियुक्त  की  थी  ।  वह  समिति  कभी  अपना
 क।म

 पूरा  नहीं  कर  पाई  है
 ।

 मद्य-निषेध  तभी

 सफल  हो  सकता  है  जब  जनता  को  सामाजिक  रूप  से  शिक्षित  किया  जाये
 प्रौर

 वह  स्वयं  इस  बुराई

 के  दुष्परिणामों को  समझ  ले  ।  fas  कानून  बनाने  से  कुछ  नहीं  होगा
 |

 तृतीय  योजना में  उड़ीसा  के
 लिये  १६०  करोड़  रुपये  की

 cit  आवंटित  की  गई
 है

 ।  इस

 वर्तमान  गति  से  तो  उड़ीसा  कई  दशाब्दियों  तक  भी  अन्य  राज्यों  के  बराबर  नहीं  पहुंच  सकेगा
 |

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  उड़ीसा  का  भविष्य  बड़ा  उज्जवल  बताया  है  |  लेकिन  ce  तभी  डो

 सकता  है  जब  राज्य  की  प्रज्ञात  खनिज  सम्पत्ति  का  पता  लगाया  जाये  कौर  जनता  में  उसके  कमना पघोग

 के  लिये  उत्साह पैदा  किया  जाये  ।

 उड़ीसा  में  सबसे  ज्यादा  जोर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विक/स  पर  दिया  जाना  चहिये  ।  तभी

 जनता  का  संतुलित  आधिक  विकास  संभव

 मुझे  केवल  इतनी  शिकायत  है  कि  राज्य  के  विकास  की  गति  बड़ी  मन्थर  है  ।  मैं
 मांगों

 का

 समर्थन  करता  हुं  ।

 पडा०  सामन्त  बिहार
 :

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  के  वक्तव्य  के  लिये  उनको

 बनाई  देता  हुं  ।  राष्ट्रपति  द्वारा  उड़ीसा  का  शासन  प्यार  हाथ  में  लेने  एक
 भ  तो  प्री  उच् मा है

 कि  यह  सभा  उस  पर  कर  रही  है  ।

 मेरी  एक  शिकायत यह  है  कि  इसकी  चर्चा
 के  लिये  बहुत  कम  समय  रखा  गया  है  ।

 व्यय  पर  अधिक  विस्तृत  कौर  विशद  ही  लोकतांत्रिक परम्परा  के  प्रवीण  मनु  तूल  होती  ।

 महात्मा  गांधी  ने  उड़ीसी  जनता  की  ग्र री बी  देख  कर  सारे  देश  का  ध्यान  सकी  MTA

 किया था  ।  श्री  अशोक  मेहता  ने
 '
 राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  के  सम्बन्ध  में  बोलते  बड़े  जोरदार

 तरीके  से  कहा  था  कि  सरकार  को  उड़ीसा  के  विकास  की  झोर  समूचित  ध्यान  देना  ।

 वादी  ढंग  के  समाज  में  निर्देशों  को  ही  सब  से  पहले  लाभ  पहुंचना चाहिये  ।  लेकिन  दो  पंचवर्षीय

 योजनाकारों के  काल  में  इस  श्र  aia  प्रगति नदीं  हुई  है  ।

 प्रभी  भी  उड़ीसा  की  प्रति  व्यक्ति  राय  १००  रुपये  जब  कि  पंजाब  की  प्रति  व्यक्ति  राय

 ६००  रुपये  और  पुरे  राष्ट्र की  २००  रुपये  है  |

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उन्हें  राज्य  के  राय-व्यस्क  में  करनी  पड़ी  है  |

 यह भ्रनुचित है  ।  इसलिये  कि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  गौर  योजना  प्रयोग  के  बरामद

 से  ही  वह  प्राय-व्ययन तैयार  किया  था  ।

 बड़ी  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  राज्य  में  इतना  राजनीतिक  भ्र स्थायित्व  रहते  हुए  डा ०  हरेइष्ण

 मेहताब  के  नेतृत्व  में  राज्य  ने  ‘acre  योजना  के  लक्ष्य  पुरे  कर  दिखाये हैं  ।  द्वितीय  योजना  के  लिये

 आवंटित  €२  करोड़  रुपयों  में  से
 ८८

 करोड़  रुपये  व्यय  हो  चुके  हैं  ।

 ह्वीराकुड  से  केवल  दो  लाख  एकड़  भूमि  की  सिचाई  होगी  ।  फिर  ७.२  लाख  एकड़ की  सिचाई

 का  लक्ष्य
 इसे

 पूरा  होगा
 ?

 छोटी  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  से  ५  लाख  एकड़  की  सिंचाई

 तो  नहीं हो  सकती  ।

 भंप्रेजी  में
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 [sto  सामन्त  सिंगार

 वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  उड़ीसा  को  ६७  प्रतिशत  जन  संख्या  अनुसूचित  जातियों  wk

 आदिम
 जातियों  तथा  पिछड़े  वर्गा  के  लोगों  की  है  ।  उनकी  उन्नति  के  लिए  सरकार  को  atk

 अ्रधिक  राशि  आवंटित  करनी  चाहिये  |

 उड़ीसा  वेतन  अ्रायोग के के  प्रतिवेदन की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित करने  का  व्यय  इस

 राय-व्यस्क में  शामिल  न  करना  ठीक  नहीं रहा  उनको  स्वीकार  करने में  विलम्ब  नहीं  किया

 जाना  मे
 वित्त  मंत्री

 को  याद  दिला दूं
 कि  उड़ीसा के  भूतपूर्व  मंत्रिमंडल  ने  उनको

 स्वीकार  करने  का  निर्णय  ले  लिया  था
 ।

 विभिन्न  सेवायों की  श्रसमानता  दूर की  जानीਂ  चाहिय े।

 सरकारी  कर्मचारी  ara  की  सिफारिशों  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  इस  पर  गम्भीरता से  विचार  फिया

 जाना  चाहिये  |

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  उड़ी  वा  ने  अच्छी  प्रगति  की  है  ।  2k A at में  यहां  केवल  ५  कालेज  श्र

 2,000  विद्यार्थी  वहां  Rego  में
 ४०  कालेज  कौर  १२,०००  A  अधिक  विद्यार्थी

 जांच इस  बात
 की

 की
 जानी  चाहिये  कि

 विद्याथियों  की  संख्या  भी  श्राठगुनी  क्यों  नहीं

 बढ़ीਂ

 उड़ीसा  प्रशासन  में  उच्चाधिकारियों  को  संख्या  अनुपात  से  कैदी  अ्रधिक  है  ।  उड़ीसा  में  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  १००  अधिकारी  जबकि  केरल  नसे  राज्य  में  भी  उनकी  संख्या  केवल

 ७१  है  ।  उड़ीसा में  भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अघिकारी  भी  ६२  जबकि  मद्रास  में  केवल

 ५६  ऐसे  अधिकारी  हैं  ।

 सरकार ने  बाढ़ों  की  समस्या  की  श्र  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  है  |  उड़ीसा  सरकार ने

 इस  पर  पहने  से  कम  खरच  किया  है  ।  उड़ीसा  जनता  की  गरीबी  का  एक  बड़ा  कारण  बाढ़ों

 की  बहुलता  है  ।

 नहीं  ।  भारत मे  तो  समझता हूं  कि  बढ़  जांच  समिति  स्थापित  करने  की  कोई  आवश्यकता

 सरकार की  सहायता  HST  से  उड़ीसो  जनता  संतुष्ट  नहीं  है  ।  बाढ़ों  के  संबंध  में  जांच  की

 कोई  जरूरत  नहीं  |

 म
 जानता  हूं  कि  राज्यों  द्वारा  जब  सिंचाई  परियोजनाओं  के

 नक्शे
 ठीक  समय  पर  भेज  दिये

 जाते हैं  तब  फिर  केन्द्र  उनमें  विलम्ब  क्यों  करता  है
 ?  सबसे  बड़ी  कभी  यह  है  कि  सरकार  नहीं

 है  ।

 हीरा कुड  बांध  परियोजना  को  उड़ीसा  सरकार  को  सौंप  तो  दिया  गया  पर  सिचाई  की

 जल  का  उपयोग  शर  व्याज  की  wera  के  लिए  केन्द्र  ही  उत्तरदायी  है  ।

 श्री बू०  कै  देव  का  यह  मत  ठीक  नहीं  है  कि  यह  राय-व्यस्क राज्य  विधान  मंडल  का

 इसलिए  इसे  वहां  पेश  करने  से  पहले  संसद  में  पेदा  नहीं  किया  जाना  चाहिये  था  ।  are

 वन्य यक  संबंधी  ज्ञापन  इत्यादि  विधान  मंडल  के  सदस्यों  में  परिचालित  fea  जा

 चके थे  ।
 इसलिए

 इस
 में

 गोपनीय  कुछ  भी  नहीं  था
 ।

 मैं  अंतरिम  चुनावों  के  प्रस्ताव का  समर्थन  करता  हूं  ।.  राज्य  में
 लोक  शासन

 लाने
 के  लिए

 यह  जरूरी है  ।
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 श्री  रंगा  देश  की  सबसे  प्रबल  राजनीतिक संस्था  ने  अपने  व्यवहार से  उड़ीसा

 में
 संकट  पैदा  कर  यह  बड़े  रोचक  की  ही  बात  है  ।  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  किਂ  राज्य  सरकारों

 को  संविधान  द्वारा  प्रदत्त  सभी  स्वशासी  भ्र धि कारों का  प्रयोग  करने  के  लिए  प्रोत्साहन देने

 के  स्थान  केन्द्र  द्वारा  सहायक  भ्  देकर  उनमें  सुरक्षा  की  झूठी  भावना  पदा
 की

 जा  रही  है  ।

 इससे  राज्यों की  स्थिति  स्थानीय  निकायों जसी  बन  कर  गयी  है  ।
 बहुत  सी  बातें  राज्यों को

 योजना  आयोग  के  पास  श्रीमती  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजनी  पड़ती  हैं  ।

 उड़ीसा  एक  पिछड़ा  gar  राज्य  सहकारी  खेती  की  afr  योजनाओं  को

 संगठित  करने के  लिए  star  राज्य  से  तब  कहा  जाना  चाहिये  जब  केन्द्रीय सरकार  यह  देख

 लेता  कि  अन्य  राज्यों  में  ग्रीम  योजनायें  सफल  हो  गयी  हैं  ।  हमें  यह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिये  कि

 उड़ीसा  में  बहुत  अधिक  बेरोजगारी  फिर  भी  केन्द्र  वहां  ऐसी  योजनाओं  पर  जोर  दे  रहा  है  जिनमें

 काम  के  स्थान  पर  पूंजी  ही  प्रिक  लगने  की  सम्भावना  है  पर  कई  बिजली  चालित  करघों  को

 लगाने  का  परिणाम  यह  होगा  किः  वहां  के  हथकरघा  बुनकरों  का  काम  समाप्त  हो  जायेगा  कौर  उन्हें

 जान  के  लाले  पड़  जायेंगे  ।

 उड़ीसा राज्य  में  कृषि  को  सबसे  अधिक  महत्व  दिया  जाना  चाहिये  |  राज्य  सरकार  को  यह

 देखना  चाहिये कि  राज्य  के  उप कमी  किसानों  को  सब  प्रकार  का  प्रोत्साहन  दिया  जाय  |

 प्रभावों  के  परिणामस्वरूप  उन्हें  पीछे  नहीं  रहने  दिया  जाना  चाहिये  |  सके  अतिरिक्त यहां

 पशुधन के  विकास  की  भी  बहुत  आवश्यकता है  ।  इस  दिशा  को  उपेक्षा की  दृष्टि  से  नहीं  वेखा

 जाना  चाहिये  |  सरकार  को  इस  विषय  को  समूचित  महत्व  देना  at

 सड़क  परिवहन  का  भी  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  उड़ीसा

 में  सड़क  परिवहन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण किया  जाना  उचित  नहीं  है  ।  इसके  बजाय  छोटे-छोटे

 उपक्रमियों  को  इस  उद्योग  का  विकास  करने  का  अ्रव॑ंसर  दिया  जाना  चाहिये  |  परिवहन के  मामले

 में  उड़ीसा  राज्य  बहुत  ही  पीछे  वहां  परिवहन  के  विकास  की  झोर  समूचित  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिये  ।
 जल  परिवहन  के  विकास  की  श्र  भी  ध्यान  देना  ate  इसके  लिए

 समुचित  राशि  का  प्रबन्ध  करना  चाहिये  |

 एक  बात  की  शोर  मैं  सरकार  का  ध्यान  करवाना  चाहता  हूं  कि  यह  बड़ा  जरूरी है  कि

 रजवाड़ों को  जो  निजी  थैली  देने  के
 सम्बन्ध  में  करार  किया  गया  उसका  पालन  किया

 जाना  चाहिये  ।

 ऐसा
 न

 करना  बड़ी  अनैतिकता  की  बात  होगी
 ।

 साथर  ही  इसका  परिणाम  यह  भी  होगा  कि

 सरकार  के  वायदों  पर-से  लोगों  का  विश्वास
 उठ  जायेगा |  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये

 कि  राज्य  की  लगभग  ६७
 प्रतिशत  जनता  पिछड़े  वर्गों

 तथा
 श्रांदिम  जाति  लोगों  की  हैं  यह  बड़ा

 जरूरी  है  कि  उनके  उत्थान  और  कल्याण  के  लिए  श्रमिक से  अधिक  धन  की  व्यवस्था की  जाये  ।

 ग्रस्त  में
 मै  इस  बात  पर  जोर  दूंगा  कि  उडीसा  राज्य  की  समस्या  का  हल  यह  है  कि  वहां  सभी

 रितिक  दलों
 की

 सम्मिलित  सरकार  बनाई  जाय
 ।

 परन्तु  शायद  कांग्रेसी सत्ता  में  मस्त हुए  मेरे

 इस  सुझाव को  न  मानें  |-

 श्री  महन्तों  .  )  उड़ीसा  के  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  at  जिस  प्रकार  were

 उड़ाया  गया  है  उस  पर  कितने  ही  आंसू  बहायें  जायें  वह  कम  हीਂ  होंगे  ।  यंह  कितने खेद  की  बात है
 शि

 राज्य  के  वित्त  मंत्री  को  विधान  सभा  में
 श्रेय-व्यापक  करने  को  प्रशंसक  नहीं  दिया  गया

 ।
 ि  अ  अ  YP

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ara  करता  हूं  कि  राजनीतिज्ञ  लॉग  इस
 से

 दिक्षा  लेंगे  और  जनता  के  प्रति  ar  उत्तरदाधित्व  की

 भावना  को  ates  महत्व  देंगे  और  इस  प्रकार  के  संकट  भविष्य  में  पैदा  नहीं  होने  दिये  जायेंगे  ।

 तीसरी  योजना  के  अ्रन्तगंत  योजना  व्यय  को  २७.२  करोड़  से  घटा  कर  २४५.  १  करोड़  रूपये

 कर  दिया गया  है  ॥  मेरा  मत  है  इससे  उड़ीसा की  जनता  में  काफी  असन्तोष  पैदा  होगा  |

 एक  खेद  जनक  बात  यह  है  कि  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियो ंके  वेतन  बढ़ाने के  सम्बन्ध

 में  वेतन  समिति की  सिफारिशों को  लागू  करने  के  हेतु  झावद्यक घन  का  उपबन्ध  इस राय-व्यस्क

 में  नहीं  किया  गया  है  ।
 साथ  ही  ag  भी  भ्रत्यन्त  खेदजनक  बात  है  कि  भूतपुरा  संयुक्त  मंत्रिमंडल

 के  वित्त
 मंत्री

 हारा
 तैयार  की

 गयी  प्रस्थापनाश्रों को  केन्द्र  ने  कोई  महत्व  नहीं  दिया  है  ।

 में  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  एक  पिछड़ा  ्य  राज्य  है  कौर  उसकी  विशेष

 ध्यान  देने  कीं  जरूरत  है
 |

 इस  सम्बन्ध  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  दूसरी  योजना  की  भ्रांति  में  अतिरिक्त  कराधान

 के  लगभग  ५०  प्रतिशत  लक्ष्य  को  उड़ीसा  ने  पूर्ण  कर  लिया  जो  कि  कोई  साधारण  सफलता

 नहीं है  ।  यद्यपि  खनन  उपकर  की  वसूली  के  लिए  प्रयत्न नहीं  किये  गये  हैं  किन्तु  करों  का

 बोझ  कृषि-क्षेत्र पर  पड़  रहा  है  ।  एक  यह  बात  भी  ध्यान  देने  योग्य  है  कि  राज्य  में  गैर  विकास

 कार्यों  पर  व्यय  बढ़  रहा  इसे  कम  करने  के  लिए  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  |

 कराधान  के  fafa  राजस्व  प्राप्ति  के  ae  संसाधनों  के  विकास  के  लिए  न  तो

 प्रयत्न  किये  गये  हैं  प्रौढ़  न  इन  संसाधनों  को  ठीक  ढंग  से  काम  में  ही  लाया  गया  है  ।
 डी रा कुड  परियोजना

 से  मिलने  वाली  बिजली  टाटा  की  दो  फैक्टरियों  को  लागत  से  भी  कम  दर  पर  दिया  जा  रहा  इस

 बात  की  शोर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कि  राज्य  में  बिक्री  कर  का  बहुत  बढ़  गया

 यदि  इस  भ्रपवंचन  को  रोकने  के  लिए  कार्यवाही  की  जाय  डीजल  पेट्रोलियम जैसी

 चीजों  पर  शौर  बिक्री  कर  लगाने  की  ग्रा वश्य कता  नहीं  रहेगी  ।

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  जेसे  राज्य  में  लगान  नहीं  लिया  जाना

 चाहिये  शर  पानी  पर  भी  कोई  कर  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।  इसके  भ्र ति रिक्त उड़ीसा  शौर

 पश्चिमी  बंगाल  का  जो  सामूहिक  खाद्य  क्षेत्र  है  उससे  उड़ीसा  को  हानि  हुई  है  क्योंकि वहां  की

 जनता  aa  शक्ति  के  प्रभाव  में  भूखी  रहती  है
 ।

 जगन्नाथ  राव  पीठासीन

 इन  शब्दों  से  मैं  राय-व्यस्क  प्रस्थापना प्री  का  समेलन  करता  हूं  ।

 डा०  बो  गोपाल  रेडडी
 :

 जिन  लोगों  ने  इस  विवाद  में  भाग  लिया  ह  वह

 सात  यक्ति  हें  ।  श्री  रंगा  को  छोड़  कर  बाकी  सभी  उड़ीसा  के  हें  उन्हें  उड़ीसा

 राज्य  के  बारे  में  काफी  जानकारी  हैं  ।  प्रथम  १९३६  २५  हुये  उड़ीसा  राज्य  का

 आविर्भाव दुरा  था  ।  दो  चार  दिनों  में  उड़ीसा  वाले  अपने  राज्य  के  निर्माण  की
 राहत

 जयन्ती  मना

 सकते  यह  कहना  नितान्त  गलत  है  कि  राज्य  ने  भ्रपने  निर्माण  से  लेकर  श्री  तक  कोई

 प्रगति  नहीं  की  कौर  राज्य  के  विकास  के  लिये  विभिन्न  सरकारों  ने  कोई  कोशिश  नहीं  की  ॥

 ag  ठीक  है  कि  जितना  होना  चाहिये
 था

 उतना
 हुआ  नहीं  ।

 भूल  अंग्रेजी  में
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 राज्य  में  बनाये  गये  पुलों  की  सिंचाई  कौर  शिक्षा  के  लिये  दी  गयी  स्वास्थ्य

 के  सम्बन्ध में  किये  गये  उपाय  aris  राज्य  की  प्रगति  के  कुछ  प्रमाण  हैं  ।  यह  धारणा  भी  गलत  है  कि

 भारत  सरकार  ने  राज्य  के  विकास  में  सहायता  देने  के  लिये  कुछ  नहीं  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि

 यह  सब  कुछ  कांग्रेस  सरकार  के  कारण  |  है  परन्तु  यह  FAT  है  प्रौढ़  गत  १५  वर्षों  में  उड़ीसा  निश्चित

 रूप  में  प्रगति  की  कौर  बढ़  रहा  है  ।

 कुछ  पहले  की  बात  है  मैंने  गांधी  जी  के  साथ  उड़ीसा  के  गांवों  की  पद  यात्रा  की  थी
 |  वहां

 के  ग्रामीण  निस्संदेह  निर्धन  हैं  ।  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  उनकी  हालत

 सुधारने का  रत्न  करती  रही  है
 ।

 दिल्ल  खाने  के  बाद  मेंने  सभी  राज्यों
 को

 देखा  मुझे  तलंगाना

 के  जिलों  शादी  के  बारे  में  भी  पता  है  ।  हमें  हर  जगह  यही  शिकायत  मिली  है  कि  भारत  सरकार  इस

 जिले  या  राज्य  के  लिये  कुछ  नहीं  कर  रही  ।  जम्मू भ्र ौर  काइमीर  में  १६४८  tae से  हम  est

 रुपये  खर्च  चुक ेहैं  पर  यह  शिकायत  वहां  की
 की

 भी  है
 ।  राजस्थान शौर  श्रीराम  का  भी

 यही हाल  है  ।  तैलंगाना  की  हालात  भी  मुझे  पता  चूंकि  पहले  वहां  रियासत  थी  इस  कारण  वहां

 की  जनती  बहुत  पिछड़ी  हुई  है
 ।

 इसलिये  यही  नहीं  कि  उड़ीसा  ही  सब  से  पीछे  है
 ।

 उड़ीसा  में  हीरा कुड  परियोजना  है  कौर  राउरकेला  का  है  ।  इनसे  वहां  की  ह  लत

 wae  सुधरेगी  ।  सारी  बात  समय  की  हैं
 ।

 हीरा कुड  के  जल  का  उपयोग
 भ्र भी

 का  विकास  भी  पुरी  तरह  से  हो  जायेगा  ।

 इसके  प्रति  भारत  सरकार  की  अपनी  कठिनाइयां  हैं  ।  उसकी  were भी  बढ़ती

 जा  रही  सभी  मंत्रालय  अधिकाधिक  धन  की  मांग  रहे  हैं  ।  पश्चिमी  मद्रास

 राज्यों  की  अपनी  समस्यायें  हैं  ।  वे  भी  योजना  आयोग  से  पौर  श्रमिक  धन  की  मांग कर

 रहे  हैं
 ।

 [  श्रेय  महोदय  पीठासीन हुए

 योजना  भ्रायोग  ae  वित्त  मंत्रालण  ने  इन  area  के  बारे  में  सोचा  हम  जानते हैं  कि

 हमारे  साधन  अपेक्षतया कम  हैं  ।  मांग  ज्यादा  परन्तु  धन  कहां  से  जाए
 ?

 हम  तो  सा

 की  सहायता  को  बड़े  उत्सुक  हैं  ।  परन्तु धन  कहां  से  जाए  ?  मेहनत  के  बिना  कुछ  न  होगा  ।

 हमें  खेती  की  प  दीवार  बढ़ानी  होगी  ake  कारखानों  का  विकास  करना  होगा
 ।

 धीरे  धीरे ही  कुछ

 बनेगा  ।  तीसरी  योजना  में  भी  काफी  रुपया  खर्च  होगा  ।  उससे  भी  जनता  ही  का  कल्याण  होगा  ।

 इसी  प्रकार  हम  क  से  art  बढ़ेंगे  ।

 बम्बई  या  बंगाल  के  विकास  को  भी  हम  रोक  नहीं  सकते  ।  यह  तो  नहीं  हो  सकता  कि जब  तक

 पिछड़े  राज्य  समान  स्तर  ५र  न॑  कराएं  तब  तक  राज्यों  में  विकास  का  काम  बन्द  हो  जाए  ।  हमें

 आगे  तो  सदा  ही  बढ़ते  रहना  होगा  कौर  इसी  के  साथ  हमें  क्षत्रीय  विकास  को  भी  ध्यान  रखना  |

 यह  कहने  से  कुछ  फायदा  नहीं  कि  उड़ीसा  निर्देश  राज्य  है  ।  सदा  यह  कहने  में  भी  कोई  लाभ  नहीं

 कि  गांधी जी  ने  REQ AT या  १९३२  में  कहा  था  कि  भारत  की  निर्धनता  का  सूक्ष्म चित्र  उड़ीसा  उपस्थित

 करता  इससे  तो  हमें  निराशा  होती  है  ।  उड़ीसा  भी  आगे  बढ़  रहा  है  ।  लोग  मेहनत फर  रहे  हैं

 शौर  og  राज्य  विकासोन्मुख हैं  ।  जनता  नये  हालात  से  प्रसन्न  है  ।

 इन्हीं  बातों  में  राजनीति  को  भी  लपेट  दिया  गया  अर्थात  भी  कहा  गया  कि  मिली  जुली

 सरकार
 को  तोड़ना  ठीक  था  या  नहीं

 ।
 इन  सब  बातीं

 र
 सभा  में  श्नलग  से  चर्चा  हो  चुकी  है

 ।
 मुझे

 इन  बातों  से  कुछ  लेना  देना  नहीं  है  ।  मेरी  इच्छा  थी  कि  इसਂ  अवसर  पर  वहां  प्रतिनिधि  सरकार  होती

 पर  मुझे  कुछ  पता  नहीं  कि  इसका  दोष  कांग्रेस  को  दें  या  गणतंत्र  परिषद  को
 |
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 गोपाल  रेड्डी

 यह  बजट  गणतंत्र  परिषद ने  तेयार  किंया  था  अर  समर्थन  कांग्रेस  वालों  को  करना
 पड़

 रहा है  ।  इसलिये  एक  लिहाज  से  मिली  जुली  सरकार  a  भी  कायम  ही  समझनी  चाहिए ।  यह

 बजट  उन्हीं  लोगों  ने  तयार  किंया  था  पर  हमने  इसे  पहले  देखा  है  |  श्री हम  इस  पर
 जबकि

 तीसरी  आयोजना  शुरू  होने  जा  रही  यह  नहीं  चाहते थे  कि  १०  करोड़  घाटा  जाय े।

 इस  कारण  से  हमें  इसमें  संशोधन  करने पड़े  ।
 माननीय  सदस्य  शायद  इसਂ  बात  कीਂ  आलोचना

 करें  कि  हम  किस  तरह  से  यह  कमी  पुरी  करन  चाहते हैं  ।
 संशोधन

 के
 बाद  हमने  केवल

 ४.  ay

 करोड़  रुपये
 का

 घाटा  छोड़ा  है  ।  मुख्य  खर्चों  कौर  करों  को  हमने  ज्यों  का  cat  रखा  है  |
 इसलिये

 एक  ast  हद  तक  इसकी  जिम्मेदारी  गणतंत्र  परिषद  को  भी  संभालनी  चाहिए  ।  सारा  दोष  डा०

 मेहताब  के  सिर
 पर

 ही  नहीं  डाला  जा  सकता
 ।

 हमने  मुख्य  चीजों  को  यथावत  रख  कर  घाटे  को

 कम  कर  दिया  है
 ।

 मिली  जुली  सरकार
 का

 प्रयोग  भी  ग्र नोला  था  ।  कुछ  इसकी  प्रशंसा करते  हैं

 अर  कुछ  निन्दा  |
 कुछ  लोग  यह  कहते  हैं

 कि
 लोग  गलत  चल  रहे  हैं  प्रौढ़  कुछ  का  कहना  है

 कि
 उनहें

 विकास  कार्यों  के  लिये  अधिक  धन  की  श्रावश्यकत्ता थी  ।  खेर  मुझे  इस  विवाद  कोई  मतलब

 नहीं  ।  अरब  गृह
 मंत्री

 ने  कह  दिया  हैं
 कि

 जून  में  चुनाव  होंगे  इस  कारण  नई  सरकार  जुलाई  तक  बन

 जाएगी

 श्री  सुरेख  नाथ  द्विवेदी  :  यहां पर  प्रधान  मंत्री  ने  भी  स्पष्ट  बात
 न

 वही  थी  पर  उड़ीसा के

 कांग्रेस  के  ने  पहले  ही  कह  दिया  थाकि  चुनाव  जन  में  होंग े|

 डा०
 बी०

 गोपाल  रेड्डी
 :  इन  बातो  से  क्या  लभ  ।  उड़ीसा के  सम्बन्ध  कोई  नयी

 चीज़  नहीं  की  गयी  ।  ऐसा  ही  केरल  इरादी  के  बारे  में  भी  किय  गया  था  ।  ग्रा  में  और  केरल  में

 भी  राष्ट्रपति का  शासन  होने के  Y/Y  मास  बाद  चुनाव  कराये गये  थे  ।  इसलिये कोई  नयी  चीज  तो

 यह  नहीं  हैं  ।  चुनाव  कराने  की  बात  पर  पता  नहीं  क्यों  साम्यवादी  ate  समाजवादी  दल  हमारी

 करने  लगे  हैं  |

 हम  यह  सब  लोकतंत्र  के  लिए  ही  कर  रहे हैं  ।  संसद  भंग  करते  समय  इंग्लैंड  में  भी  कभी  विरोधी

 दल  की  राय  नहीं  ली  जाती  ।  यहां  पर  ऐसे  प्रश्न  उठाये  गये  हैं  किं  क्या  साम्यवादी  दल  से  सलाह  ले

 ली
 गयी  ऐसा  करना  तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा  ।  गृह  मंत्री  ने  जो  wa  चुनावों  की  घोषणा  की  हैं

 वह

 सामान्य नीति  के  भ्रतुसारही  की  है  ।  पंजाब  में  भी  १२/१४  महीने  राष्ट्रपति  का  शासन  चला

 था

 में  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  करि  चुनावों  का  परिणाम  क्या  होगा
 ।  शून्य  दलों  को

 कब  चुनाव  से  डर  क्यों  लग  रहा  है  ।  यदि  मार्चे  या  ate  में  हो  तो  ठीक  sera  ठीक  नहीं  ।  मैं

 समझता  था  कि  साम्यवादी  यह  चाहते  हैं  कि  उड़ीसा  में  फिर  सें  लोकप्रिय  सरकार बननी  चाहिए

 शर  केन्द्र का  शासन  ज्यादा  देर  नहीं  चलना  चाहिए  ।  किन्तु  was  कह  रहे  हैं  कि  यह  सब  काम

 कांग्रेस  वाले  भ्रपने  फायदे  के  लिये  फ्र  हे है  |  चुनावों  के  फैसले  की  मेरी  समझ  में  नहीं

 |  हम  वहां  भी  संयुक्त  सरकार  को  तोड़ने  लिए  जिम्मेदार  नहीं  हम  तो  चुनाव  की  जल्दी

 ही  करा  रहे  खेर  चूंकि  यह  मामला  राजनीतिक  हैं  इसी  कारण  लोग  उत्तेजित  हो  जाते  हैं
 ।  यहां

 तक  कि
 बजट

 को  भी
 इसी  दृष्टि  से  देखा  गया  है

 ।
 लगता  है  जैसे  हम  चुनाव  कीਂ  मुहिम  यहीं  से  शुरू

 करने करने  बाले
 a

 मूल  भ्र प्रे जी
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 राजा  साहिब  शर  प्रधान  मंत्री  राउरकेला में  चुनाव  श्ान्दोलेन  शुरू  करने  ही  गये  यह  विच

 न
 जाने  कसे  उन्हें  हगना है  |  मुझे  इस  बात  का  ज्ञान  नहीं

 |  हां  इतना  ज्ञान  हैं  कि  वे  राउरकेला

 गये  हैं  |

 श्री  पाणिप्रही  ग्राही  ने  कहा  कि  हमें  तो  बजट  में  खास  चीज़  दिखाई  नहीं  देती
 ।

 मेरा  विचार

 है
 कि

 वे  भ्र पने  ही  दृष्टिकोण  से  इसे  देख  रहे  हैं
 ।  ठीक

 हैं  से  पहले  ऐसा  ही  कहा  जाया  करता

 पर  पेरा  ख्याल  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  हालात  के  अनुसार  बड़ा  अच्छा  काम  किया है  प्रौढ़

 उन्होंने जो  १०  २६  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया उसे  हमने  कम  करके  BRE  करोड़

 कर  दिया है  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  अतिरिक्त  कराधान  व्यावहारिक  है  श्रौर  उन  करों  को  वसूल  नहीं

 किया जा  सकता  ।  सरकार  जो  भी  नये  कर  लगाती  पहले  वर्ष  भले  ही  उन्हें  पुरा  पूरा  वसूल  न  कर

 पाये
 फर

 बाद  में  व्यवस्था  ठीक  कर  लेने  १र  वह  पुरी  रकम  वसूल  करने  लगती  है
 ।
 हि  आयोग  की

 सिफारिशों  से  सम्बन्धित  बातों  की  भी  आलोचना  हुई
 पर

 इस  विषय  में  वित्त  मंत्री  ने  साफ  तौर  पर

 we  दिया है  कि  हमारी यह  नियत  नहीं  कि  हम  उनके  प्रस्तावों  भ्र स्वीकार  करें  ।  हमें इस  बात

 पर  खुशी  है  कि  उन्होंने  aa  वेतन  अयोग की की  सिफारिशों  स्वीकार  कर  ली  परन्तु यह  भी  बता

 fear गया  है  कि  समिति के  सिफारिशों  के  ब्यौरे  का  कभी  परीक्षण  किया  जाना  है  कौर  इन  पर

 करने  में  भी  कुछ  समय  लगेगाਂ  ।  केन्द्रीय  वेतन  भ्रायोग  की  सिफारिशें  असल  में  लाने  से  पहले  भी  हमें

 समय  लगा  था  |  इधर  उधर  हुए  थे  प्रौढ़  प्रनेक  प्रकार  की  जानकारी इकट्ठी  की  गई  थी  ।

 इतनी  देर  के  बाद  ही  रादेश  जारीਂ  हुए  और प्रब तक की तक  की  ge  बातें  विचाराधीन  पड़ीं हुई  हैं
 ।

 कुछ  विभाग  कहते  हैं  कि  हम  उन्हें  कार्य  वित्त  कयों  नहीं  कर  इसमें  समय  लगता  है  कौर  समय

 लगेगा भी  |  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्री  ने  कहा  थाਂ  फिलहाल  इस  प्रयोजन  के  लिए  रखी  गयी

 इकट्ठी  रकम  को  हटा  देने
 क्र

 निणयें  हु  है  द  इसका  eater  उपलब्ध  नहीं  था
 ।  हमें सही  लागत

 का  भी  ज्ञान  नहीं  था  ।  वहां  केवल  तदर्थ  प्रयोजन  के  लिए  १  .  €७  करोड़ रुपया  रखा  था  |  खर  हम

 बाद  में
 भी  संसद  के  समक्ष  भ्रनुपुरक  प्रदान  वित्त  मंत्री  ने  कहा  ही  राज्य  सरकार

 वास्तविक  खच  का  सहीਂ  प्रचुमान च्  लगा  लेंगी  बस  ही  हमਂ  संसद  के  सामने  अ्रेनुप्रक  प्रदान  के  लिए

 अभ्यर्थना  करेंगे  ।'

 इस
 से

 ज्यादा  क्या  कहा  जा  सकता  है  ।  सही  रूमानों  के  बाद  नागरक  ग्रुप  प्राप्त  करके

 यह  चीज  पुरी  कर  दी  जायेंगी  ।

 हम  यह  भी  नहीं
 क

 गे  कि  तारीख  में  ही  हेर  फेर  करें
 ।

 यदि  इन्हें  मार्चे  से  लागू  करना  हो  तो  उन्हें

 are  से  ही  लागू  किया
 ।

 भूत  लक्षी  प्रभाव  से  लागूं  करेंगे  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि
 जो

 चार्ज  उड़ीसा की  सरकार  करना  चाहती  थी  उसे  केन्द्रीय  सरकार
 ने

 नहीं  किया
 ।

 हम  तो  चाहते  हैं

 कि  छोटे  कर्मचारियों
 को

 ठीक  वेतन  मिले
 ।  हमें  उड़ीसा  सरकार  के  इस  निर्णय  पर  प्रसन्नता  है  ।

 कराधान  के  प्रस्तावों
 की

 ज्यादा  आलोचना  नहीं  हुई  यद्यपि  कुछ  ने  इन्हें  भ्र वास्तविक  अवश्य

 कहाਂ  ।  इसमें  उत्पादन शुल्क  से  १  .  ३२  रीड  रुपये  की  ज्यादा  झ्रामदनी  दिखायी  गयी  है  ।  इससे सं  देह

 उत्पन्न  हुआ  कि  क्या हम  मद्य  निषेध  की
 नीति  से  विचलित  हो  रहे  हैं  ।  करोड़  रुपये  में  से

 RRR  करोड़  रुपया  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्कों  से  प्राप्त  होगा  ।
 ऐसा  ही  अनुभव  अन्य  राज्यों  काਂ  भी

 राज्य  में  भी  वारप्पान्न  जिलों  में  मद्य  निषेध  है  पर  तब  भी  राजस्व  उतना  ही  कयों कि  कारण

 यह  है  कि  विकास  भी  तो  हो  रहा  है  |  मद्य  निषेध  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  बावजूद  भी  उतना  ही

 राजस्व  यह  मसूर  का  प्रचुर  है  ।
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 उड़ीसा में  भी  ठेकों  से  होने  वाली  राय  बढ़ती जा  रही  है  ।  यद्यपिप्रांध्र में  मद्य  निषेध  है  तथापि

 तैलंगाना  में  राय  दिन
 ब

 दिन  बढ़  रही  है  ।  उड़ीसा  में  भी  विदेशी-दाराब  के  ठेकों  से  राय  बढ़  रही
 इसी

 से  १.  ३२  करोड़  रुपये  की  राय  होगी  ।

 बंदोबस्त  के  काम  के  फलस्वरूप  भारत  की  वृद्धि  त्या  लगान  के  उपकर  के  प्रस्तावित  संचय

 से  भी  ४१  लाख  रुपया  प्राप्त  होने  का  विचार  है  ।  उड़ीसा  सिंचाई  अघिनियम  के  बाद  से  सिंचाई  की

 दरों  के  बढ़ाये  जाने  से  भी  ४५  लाख  रुपये  की  प्राय  होगी  |

 श्री  का  कहना  है  कि  वह  भूमि  राजस्व  इकट्ठा  करने  के  पक्ष  में  दीं  हैं  उनका  कहना  है

 कि  यह  सरकार के  लिये  राजस्व  का  साधन  न  बने  |  सिचाई  उपकर  भी  नहीं  होना  चाहिये  ।  लेकिन मै

 माननीय  सदस्य  को  बता  देना  चाहता  हूं  कि  जब  हमें  पीने
 का

 पानी  भी  मूल्य  देकर  मिलता  है  तो  फिर

 सिंचाई  कर  क्यों  न  लगाया  जाये  कौर  आवश्यकता  पड़ने  पर  उसे  क्यों  न  बढ़ाया  जाये  ।  योजना

 प्रयोग  का  विचार  है  कि  राज्यों  की  अतिरिक्त  राय  बढ़ाने  केलिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लगान  तथा  सिंचाई

 कर  की  दर  बढ़ाई  जाये  ।  उनका  विचार  है  कि  ग्रामीण  इस  सिलसिले  में  पर्याप्त  राशि  नहीं  दे  रहे  ।

 योजना  आयोग  पिछले  कुछ  वर्षों  से  राज्य  सरकारों  से  इन  करों  के  बढ़ाने  के  बारे  में  कई  बार  कह  चुका

 है  ।  कह  नहीं  सकता  कि  हमारे  देश  में  लगान  की  वसूली  कब  समाप्त  होगी  ।  हो  सकता  है  कि  कभी

 वह  दिन  श्राये  जब  हमारे  यहां  उद्योग  धंधे  इतने  श्रमिक  बढ़  जायें  उनसे  राज्यों  को  इतनी

 होने  लगे  तो  हो  सकता  है  कि  हम  यह  लगान  लेना  बंद  कर  दें  ।  लेकिन  वर्तमान श्रमिक  स्थिति

 को
 देखते  gr  feet  भी  राज्य  सरकार  के  लिये  इस  समय  यह  संभव  नहीं  है

 कि  वह  लगान  लेना

 बिल्कुल ही  समाप्त कर  दे  ।  वे  बराबर  ही  लगान  एवं  सिचाई  कर  बढ़ाते  कवच
 |

 यात्री  किराये  तथा  भाड़े  के  प्रस्तावित  कर  से  २६  लाख  रुपये  की  राय  की  संभावना  है
 ।  कुछ

 राज्यों ने  इस  सम्बन्ध  में  पग  उठाये भी  तो  मेरी  समझ  में  फिर  यह  बात  नहीं  जाति  कि  उड़ीसा

 भी  क्यों  न  इस  सिलसिले  में  कार्यवाही  करे  |

 जब  कभी  भी  कोई  कर  लगाया  जाता  है  तो  कहा  जाता  है  कि  इसका  प्रभाव  साधारण  जनता

 पर  पड़ेगा  ।  मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  जाती  कि  जब  वहां  जमींदार  तथा  नरसिंगों
 को  समाप्त  कर

 दिया  गया  है  तो  फिर  कौन  रह  जाता  है  जिस  पर  कौर  कर  लगायें  जायें
 ।

 यह  क  है  कि  उड़ीसा  में  काफी  मात्रा  में  खनिज  पदार्थ  है  लेकिन  उनको  प्राप्त  करने  के  लिये

 भी  तो  काफी  रकम  चाहिये  ।

 इस  बात  की  भी  आलोचना  की  गई  है  कि  उड़ीसा  को  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में
 केवल  १६०

 करोड़ रुपये  दिये  गये  लेकिन  सवाल  तो  यह  उठता  है  कि  उड़ीसा  के  पास  संसाघन  कहां  उड़ीसा

 के  लिये  जब  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  को  afer  रूप  दिया  जा  रहा  था  तो  वहां  के  मुख्य  मंत्री  तथा  वित्त

 मंत्री  से  परामर्श  कर  लिया  गया  था  ।  यह  बात  जरूर  है  कि  उड़ीसा  की  मांग  अधिक  थी
 ।

 आगामी  तीन  महीनों  में  जब  तक  कि  वहां  लोक-प्रिय  सरकार  बनती  है
 ।

 वहां  के  राज्यपात

 के  सम्बन्ध  में  अच्छी  तरह  देखभाल  करेंगे  यह  देखेंगे  कि  वहां  अपव्यय
 न

 हो
 ।

 श्री

 ग्राही  का  कहना  है  कि  पुलिस  पर  व्यय  बढ़ा  लेकिन  यह  बात  केवल  उड़ीसा
 के  बारे  में  ही  नहीं

 सभी  जगह  व्यय  बढ़ा  है
 ।

 कौर  है  भी  ठीक  क्यों  कि
 जब

 कभी  नगरों  का  विकास  होता  है
 तथा  उद्योग

 घंटे  बढ़ते  हैं  तो  यह  श्रावक  हो  जाता  है  fire  वहां  विधि  ate  व्यवस्था  कायम  की  गये
 ।

 कभी  कभी
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 तो  सामाजिक
 सुविधायें  जेसे  स्कूल  तथा  श्ररपताजों  की  स्थापना  करने  से  हमें  विधि  व्यवस्था

 को  अधिक  प्राथमिकता  देनी  पड़ती  है
 ।

 चूंकि  एक  कल्याणकारी  राज्य  में  इसकी  बहुत  श्रावदयकता

 है  कि  वहां  विधि  ate  व्यवस्था  हो
 |

 उड़ीसा  के  प्र  शासनिक  मामलों  के  बारे  में  जो  भी  सुझाव  दिये  गये  हैं
 a

 जो  भी  बातें  कही
 गई

 हैं  उनकी  जांच  की  जायेगी  ।

 राज  भवन  पर  शाये  जाने  वाले  व्यय  के  बारे  में  मुझे  अधिक  नहीं  कहना  है  क्योंकि  संविधान  के

 प्रभुपाद  राज्यपाल  तो  रहना  ही  है  राज्यपाल  के  रहते  पर  व्यय  डोना  भी  सामान्य  बात  है
 ।

 माननीय  सदस्यों  का  मैं  ग्रा भारी  हुं  कि  उन्होंने  इतने  कम  समय  में  भी  कि  उन्हें  उड़ीसा  सम्बन्धी

 राय  व्यय  के  पत्र  केवल  कल  ही  दिये  गये  इतने  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिये  हैं
 ।  श्राइवासन देता  हूं

 कि

 जिन  बातों  की  प्रोर  ध्यान  दिलाया  गया  है  राज्यपाल  द्वारा  ही  उनकी  देखभाल  की  जायेगी  |

 उड़ीसा  सम्बन्धी  लेखानुदान की  १९६  १-६२

 prem  महोदय
 :

 श्री  मे  वर्ष  १९६१-६२  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  के  सम्बन्ध  में  लेखानुदान

 की
 मांगें  मतदान  के  लिये  रखूंगा

 ।

 ि

 महोदय  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  के  सम्बन्ध  में  बच  १९६१-६९  के  लिये  लवानदान चक

 की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई
 :

 राशि

 रुपये

 निर्वाचन  कौर  गृह-कार्य  सम्बन्धी  अन्य  व्यय  ६,  ६५७,०
 ०७

 जेलें  ६,२२,०००

 पुलिस  ३८,४६,०००

 योजना पुनर्निमाण  तथा  अन्य  व्यय  द,०  0,000

 सामुदायिक विकास  परियोजनायें  site  92,  ४१,०००

 नदी  घाटी  विकास  2,9G,c00

 विस्थापित  व्यक्तियों  पर  व्यय  १५,०००

 स्टाम्प  VE,co0

 प्रेमी  सचिवालय  कौर  वित्त  विभाग  सम्बन्धी  अन्य  व्यय  १२,०६,०००

 १०  &,€ 9,000 निवृत्ति-वेतन

 ११
 farerr

 विभाग  सम्बन्धी  व्यय ह
 ा  क  अ  अ  अ

 €  १,  2Y¥,000

 मिल  भंग भ्रंग्रेजी  में



 ई  है  उड़ीसा  सम्बन्धी  लेखानुदान ों की  मांगें  (  &ER=€2)  २८  १९६१

 दे

 रुपये

 १२.  करारोपण  रे

 रे  Ro,e  ¥Y,000

 ey  उत्पादन  शुल्क  45,000

 पंजीयन  2,02 o00

 १६  जिला  प्रशासन  ग्रोवर  राजस्व  विभाग  संबंधी  अन्य  व्यय
 हैं  रे,२६,०००

 उद्योग  विभाग  सम्बन्धी  व्यय १७  2¥,0  2,000

 व्यवहार  तथा  सत्र  न्यायालय  कौर  विधि  विभाग  सम्बन्धी  अन्य  व्यय  दू  ०0००

 १९  लेखन  सामग्री  कौर  छपाई  तथा  वाणिज्य  विभाग  सम्बन्धी प्राय  व्यय  9,9%,000

 २०  श्रम  att  उत् प्रवास  are  नियोजन  संगठन  2,235,000

 २१  भ्रादिम  जाति  तथा  ग्राम  कल्याण  विभाग  3€,50,000

 २२  चिकित्सा  तथा  स्वास्थ्य  विभाग  सम्बन्धी
 अन्य  व्यय  28,195,000

 २३२  लोक  स्वास्थ्य  १३,२२,०००

 २४  R825  ३,०००

 २५  असैनिक  निर्माण  कार्य !  १,११,०  ३,०००

 राज्य  वीर  न-मण्डल रद  १०
 &,000

 २७  सार्वजनिक  निर्माण  सामूहिक
 संस्थापन  ate  निर्माण  विभाग  सम्बन्धी

 अन्य  व्यय  20,2 8,000

 QE  fasta  योजनायें  VEZ,  000

 २,२०,००० ay  गाड़ियों पर  कर

 ३०  परिवहन  योजनायें  20,2 %,000

 22,25, 0090 रेश

 डेर  मीन  क्षेत्र  ¥,a48,000

 ७,  Y\9,000 सहकारिता

 ४  स्थानीय  निकायों  को  श्रमदान  419,000

 PV,  EX,o000 पशु  पालन

 दे  जन-सम्पर्क  2,€ 0,000

 ३७  कृषि  २४५,६५८,०००

 ३८  संभरण  विभाग  दू
 ०००

 देश  हीराकुड
 बांध  परियोजना  2X,\90,000

 Vo  W,o,000
 सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं

 ्  स्थानीय  सरकारी  नौकरों  आदि  को  ऋण  25,194,900

 ४२  जमीदारी  को  समाप्त  करने  के  लिये  प्रतिकर  ae  भू-राजस्व
 विभाग

 सम्बन्धी अन्य  व्यय  28,8 2,000

 थ्  राजस्व  लेखे  से  बाहर
 की

 विद्युत  योजनायें  ate
 निर्माण

 विभाग  संबंधी
 २,६२६  ¥,o00

 C8  ११,६४,००० कृषि  सम्बन्धी  सुधार  अनुसन्धान
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 a  निधि धिन

 श  र  डे

 we  सरकार  द्वारा  व्यापार  की  योजनायें  ०,€  EE,o00

 ४६  सड़क  परिवहन  योजना में  ३  ०००

 vie  लोक  स्वास्थ्य  पर  पूंजी  व्यय  कौर  स्वास्थ्य  एस०  विभाग

 सम्बन्धी  अ्रसैनिक  निर्माण  कार्य  का  पं जगत  लेखा  ०००

 प  औद्योगिक  विकास  पर  पूंजीगत  व्यय  पु  ३,०००

 ve  पत्तनों  पर  पूंजीगत  व्यय  १६,७००

 Yo  पत्तनों  )  पर  प ंजगत  व्यय  १  ३,६८,०००

 y
 सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह  निर्माण  योजना  ८३े,०००

 े  गृह-विभाग  सम्बन्धी  wey  कार्यों  का  पूंजीगत  लेखा  ६०,०००

 Ye  2,209,000 वनों  पर  पूंजा  गत  व्यय

 x4  विकास
 )
 विभाग  सम्बन्धी  पूंजीगत  व्यय  १  2,900

 Xe  विकास  चिकित्सा  )  विभाग  सम्बन्धी  पूंजीगत  व्यय  १, २७,०००

 4S  योजना  कौर  समन्वय  विभाग  सम्बन्धी

 अन्य  निर्माण  कार्यों  का  पूंजीगत  १,  219,000

 ६०  असैनिक  निर्माण  कार्यों  का  पूंजीगत  लेखा  दू द,' 9४,०००
 ————

 es  es  cater  ere  se

 उड़ीसा  विनियोग
 )  विधेयक

 wit  सैनिक  मंत्री  बन०  गोपाल  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 वित्तीय वर्ष  १९६  १-६२  के  एक  भाग  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  की  संचित  निधि में  से

 कुछ  राशियों  के  निकालने  की  व्यवस्था  करने  वालेਂ  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  श्रीमती दी  जाये

 format  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 श्ग्कि  वित्तीय वह  &&  a—& 5  के  एक  भाग  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  की  संचित  निधि  में  से

 कुछ  राशियों  के  निकालने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  santa दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 डा०  न०  गोपाल  रेड्डी  मेँ  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 वित्तीय  न  PER  १-  ६२
 के  एक  भाग  के  लिये  उड़ीसा  राज्य

 की
 संचित  निधि  में  से

 कुछ  राशियों  के  निकालने
 की

 व्यवस्था  करने

 खि
 पर  विचार  किया

 जाये  प

 wast  में

 150  (Ai)



 ३७२०  अनुदानों  की  मांगें  २८  १९६१

 pat  महोदय  :  wed  यह  है

 की
 वित्तीय

 वर्ष  १९६१-६२  के  एक  भाग  के  लिये  उड़ीसा  राज्य  की  संचित  निधि  में  से

 कुछ  राशियों के  निकालने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 fam  महोदय  प्रशन यह  है

 कि
 २

 कौर  भ्रनुसूची खंड  १,  झ्रधघिनियमनसूत्र श्र  विधेयक का  पूरा  नाम  विधेयक
 का  अंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  खंड  १,  अधिनियमन सुत्र  ate  विधेयक का  पूरा  विधेयक में

 जोड़  दिये  गये  ।

 ब्०  गोपाल  रेड्डी  में  प्रस्ताव करता  हूं

 सकी  विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 fara  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 विधेयक  पारित  किया  जाये
 (4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 नदानों  की  मांगें--जारी

 गह-राय  मंत्रालय--जारी

 farmed  महोदय  :  श्री  सभा  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  कौर  चर्चा

 तथा  मतदान होगा  ।

 मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  हमारे  पदाधिकारियों की  ग्रा लोच ना  की

 है  ।  अनुसूचित  जातियों  तथा  ख़ादिम  जातियों  के  बारे  में  हमें  कुछ  करना  चाहिये  इसकी  are  भी

 हमारा  ध्यान  प्रा कर्षित  किया  गया  है  ।  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  भी  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  भ्र पने

 विचार प्रकट  किय  हैं  ।

 सौभाग्य से  सन्  १९५५  से  परब  तक  हमें  श्री  पंत  का  पथ  प्रदर्शन  मिलता  रहा  था  ।  उनके

 परामर्श  से  गह-कार्य  मंत्रालय  ने  ही  लाभ  नहीं  उठाया  बल्कि  भारत  सरकार  ने  भी  लाभ  उठाया

 उन्होंने  इस  मंत्रालय  में  कई  नई  चीजें  की  हैं  ।  उन्होंने  भ्रनुसूचित  जातियों  एवं  प्राचीन  जातियों

 की  दशा  सुधारने  के  लिये  भी  बहुत  कुछ  किया  ।  उन्होंने  सेवायों  की  कुशलता  बढ़ाने  तथा  भ्रष्टाचार

 को  मूल  से  समाप्त  करने  के  लिये  भी  बहुत  कुछ  किया  है  ।  गत  वर्षों  के  दौरान  में  उन्होंने  गृह-कार्य

 मंत्रालय  में  बहुत  सुधार  किये  हैं

 ।

 eee

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 जहां  तक  fe  की  कुशलता  की  बात  माननीय  सदस्य  श्री  माथुर  ने  बहुत

 पूर्ण  बातों  की  ate  ध्यान  safe  किया  है
 |  उनके  कुछ  सुझावों  से  तो  में  सहमत  हूं  लेकिन  उनके

 कुछ  सुझाव  ऐसे  हैं  जो  प्रशासकीय  दृष्टि  से  बड़े  भ्र टप टे  हैं
 ।  उनका  कहना  है  कि  जिले  के  स्तर  पर

 अच्छे  प्रशासकीय  पदाधिकारी  हों  ।  यह  सच  है  कि  जिले  स्तर  के  प्रद्यासकीय  पदाधिकारियों  द्वारा

 ही  बहुत  कुछ  प्रशासन  का  काम  चलाया  जाता  है
 ।

 मैं  उन्हें  यह  झाइवासन देता  हू  कि  श्राम  तौर

 पर  हमारे  जिलों  के  मामलों  की  देख  भाल  के  लिये  भ्रनुभवी  तथा  योग्य  पदाधिकारी  हैं  ।  कुछ  स्थानों

 को  te  कर  ay  सभी  स्थानों  पर  ये  पदाधिकारी  ऐसे  हैं  जिनमें  काम  करने  के  लिये  उत्साह  एवं

 प्रेरणा है  ।

 श्री  माथुर  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इन  पदाधिकारियों  को  पुनरभ्यास  प्रशिक्षण  कोर्स  दिया

 जाना  चाहिये  |  मैं  उनके  इस  सुझाव  से  सहमत  हूं  उन्हें  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  कोर्स का

 जो  महत्व  है  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  जागरूक  है  प्रौढ़  इसके  लिये  मसूरी  में  प्रशासन  की  एक  राष्ट्रीय

 है  पहले  ao  ए०  एस०  पदाधिकारियों  के  लिये  दिल्ली  तथा  शिमला  में  दो  स्कूल  थे

 fares  मिला  कर  wa  एक  कैसे  मसूरी  में  कर  दिया  गया  है
 ।

 इसमें  केवल  ग्राम 10.0  एस०

 कारियों  को  ही  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  जाता  बल्कि  उच्च  पदाधिकारियों
 को

 भी  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 हम  शरू  से  ही  इस  सम्बन्ध  में  जागरूक  थे
 |

 इसके  माउन्ट  भ्राबू  में  जो  पुलिस  ट्रेनिंग  कालेज

 उसमें  वरिष्ठ  पुलिस  अ्रधिकारियों  के  हेतु  पुनरम्यास  कोर्स  की  व्यवस्था  है
 ।

 यहां  राज्य  सरकारें

 भी  अपने  वरिष्ठ  पुलिस  पदाधिकारियों  को  भेजती  हैं  प्रौढ़  इस  प्रकार  प्रिये  यहां  कार्य  की  कुद दा लता

 को  बढ़ाती  हैं  क्योंकि  यह  निश्चित  है  कि  इस  कोस  को  पूरा  करना  लाभदायक  है  |  हम  पहले से

 ही  यह  व्यवस्था कर  चके  हैं  ।

 उनका  यह  सुझाव  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  बड़े  बड़े  भ्रमणकारी  सत्तारूढ़  दल  के

 लोगों  में  से  लिये  जाने  चाहिये  ऐसा  अमरीका  में  होता  है  ।  वह  भी  इसलिये  किया  जाता  है  कि  ये

 पदाधिकारी राष्ट्रपति  की  विचारधारा  के  होते  ed  |  लेकिन  हम  तो  ब्रिटिश  प्रशासन  प्रणाली  का  ही

 अ्रनकरण कर  रहे  जिसमें  सत्तारूढ़  दल  के  बदलने  से  Waar  नहीं  बदलते  ।  हमारी नीति  स्थायी

 पदाधिकारी रखने  की  है  ।  जहां  तक  कि  सामान्य  नीति  की  बात  है  उन्हें  सत्तारूढ़  दल  की  नीति  के

 अनसार  बदल  लेना  चाहिये  |  मैं  स्वयं  भी  यह  नहीं  चाहता  कि  पदाधिकारी  राजनैतिक

 दलों  की  नीति  से  प्रभावित  हो  कर  काम  करे  क्योंकि  उन्हें  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  काम  करना  होता  है  ।

 श्री  दी०  चं०  दार्मा  को  मेँ  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  हमारे  पदाधिकारी  राजनीति में  भाग

 लेते  हैं  तो  उनके  विरुद्ध  सरकारी  कर्मचारी  आचरण  नियमों  के  wells  अनुशासन  की  कार्यवाही  की

 जा  सकती है  ।  पदाधिकारियों का  यह  कर्तव्य  कि  वे  राजनीति  से  रह  कर  प्रशासन

 का  काम  चलायें  मेरा  सुझाव  है  कि  हम  इस  वर्तमान  व्यवस्था  में  कोई  परिवर्तन  करना  नहीं

 चाहते  ।  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  स्वयं  इस  बात  का  अनुभव  करेंगे  कि  पदाधिकारियों

 का  राजनीति  से  अलग  रह  कर  काम  करना  ही  अधिक  अच्छा  है  ।  इन  पदाधिकारियों  का

 काम  मंत्रियों  तथा  सरकार  को  देना  है  कौर  निर्णय  करना  मंत्रियों  तथा  सरकार  के  हाथ  की

 बात है  ।  निर्णय  हो  जाने  के  बाद  भले  ही  वह  इन  पदाधिकारियों  के  मनोनीत  न  लेकिन  फिर

 भी  उसे  उस  निर्णय  का  पुरी  तरह  पालन  करना  होगा  ।  यही  हमारी  वर्तमान  व्यवस्था  है  मेरा

 विश्वास  है  कि  यही  ठीक  व्यवस्था  है  ।

 हम  राज्य  सरकारों  से  कुछ  निश्चित  अ्रवधि  के  लिये  कुछ  पदाधिकारी  उधार  ले  लेते  हैं  ;

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  बहुत  से  पदाधिकारी  बहुत  समय  तक  सचिवालय  में  ही  बने  रहते  हैं  ।

 दिया  arfaaranr dar सेवा न  रस।ाचनवनालथ  सवा  न के  पदाधिकारियों  को  भी जिलों  का  अनुभव  प्राप्त  करने  के  लिये  हम  केन्द्र
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 भेजते  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  श्री  दामर  ने  एक  प्रश्न  पूछा  था  कि  कितने  पदाधिकारी  राज्यों  से  केन्द्र में

 आये  हैं  कौर  उनमें  से  कितने  पदाधिकारी  वापस  भेज  दिये  गये  हैं  ।  १२  १९६०  को

 इस  का  उत्तर  देते  हुए  मैंने  उन्हें  बताया  था  कि  १५  पदाधिकारी रोके  गये  हैं  ।  थे  पदाधिकारी

 यहां  राज्य  सरकारों  की  सहमति  से  ही  रोके  गये  अब  तक  हमने  राज्य  सरकारो ंसे  २४४

 शिकारियों  की  सेवायें  ली  थीं  वे  सब  गत  ११  वर्षों  में  वापस  भेज  दिये  गये  हैं  ।

 जहां  तक  ०  To  एस ०  पदाधिकारियों  का  मामला  है  ये  पदाधिकारी  अखिल  भारतीय

 frat  परोक्ष  पास  करने  के  बाद  भर्ती  किये  जाते  हैं  कौर  सभी  प्रकार  एवं  स्तर  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने

 के  बाद  उनकी  नियुक्ति  की  जाती  है
 ।

 इनके  भ्र ति रिक्त  कुछ  राज्य  सरकारों  के  पदाधिकारी  भी

 होतें  हैं  जिनको  यह  श्रेणी  पदोन्नति  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  इनकी  यह  पदोन्नति एक  निश्चित  कोटा

 होती  है  ।
 ।

 यह  पदोन्नति  काफी  भ्रनुभवी  व्यक्तियों  की  ही  की  जाती  है  जिनका  डिप्टी

 कलक्टर  इसी  प्रकार  के  पद  पर  लगभग  ८  वर्ष  का  या  उससे  अधिक  का  अनुभव होता  है

 इनका  चुनाव  एक  समिति  के  द्वारा  किया  जाता  है  जिसका  अध्यक्ष  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  एक

 सदस्य  होता  है  ।  इस  समिति  की  सिफारिशों  संघ  लोक  सेवा  के  सामने  जाती  है  कौर  इस  आयोग

 का  समर्थन  मिल  जाने  के  रचा  ही  इनकी  पदोन्नति  की  जाती  है  ।  हमारे  यहां  दो  श्रेणियां

 हैं  एक  तो  सीधे  भरती  किये  गये  प्रा०  ए०  एस०  तथा  दूसरे  पदोन्नति  पाकर  इस  श्रेणी  में  ars

 शिकारी ।  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  को  यह  श्राइवासन  देना  चाहता  कि  इनकी

 स्थायीकरण  तथा  अग्रेतर  पदोन्नति  के  मामलेਂ  में  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  ।  जहां

 तक  उनके  वेतन  का  है  वह  उनकी  योग्यता  के  भ्राता  पर  ही  निश्चित  किया  जाता  है  ।  उसके

 बाद  ही  वे  इस  श्री  ए०  एस०  श्रेणी  में  पदार्पण  करते  हैं
 ।

 श्री  द्वि दी  का  यह  कहना

 गलत है  कि  इन  दोनों  श्रेणियों  में  भेदभाव  रखा  जाता  है  ।  उनकी  गलतफहमी का  शझ्राधार

 बेकार  उनका  कहना  है  कि  पदोन्नति  प्राप्त  पदाधिकारियों  के  वेतन  निर्धारण  में  भेदभाव  किया

 जाता है  ।  इस  बारे  में  मैं  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  सदैव  इस  बात  का  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि

 उन्हें  यहां  उस  वेतन  से
 शरीक  ही  मिले  जो  उन्हें  राज्य  सरकारों  हारा  मिलता  था

 ।
 इन  सभी

 सिद्धान्तों  का  पुरी तरह  पालन  किया  जाता  है  कौर  उनके  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता
 ।

 सभी

 के  साथ  करा  ए०  एस०  श्रेणी  के  सदस्यों  जैसा  बर्ताव  किया  जाता  है  |

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध में  कुछ  कहने  के  पूर्व  में  नियम

 संख्या ४  ae  ¥(@)  के
 सम्बन्ध

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  ये
 दो

 नियम  अभी

 हाल  सरकारी  कर्मचारी  झा चार  संहिता  में  जोड़े  गये  हैं
 ।  नियम  ४

 के
 अधीन

 कोई  सरकारी  कर्मचारी  किसी  प्रदर्शन में  भाग  नहीं  ले  सकता  है
 ।  इस  नियम  को

 उच्च

 क्यों  ने  बिल्कुल  युक्तिसंगत  ठ  कराया  है  ।  नियम  ४  कर्मचारियों
 के

 उन  संघों  में  शामिल

 होने  के सम्बन्ध  में  हैं  जो  केद्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  नहीं  इस
 सम्बन्ध  में  बम्बई

 उच्च  न्यायालय  में  wet  हाल  इस  प्रकार  का  निर्णय  दिया  गया  हैकि  इस  नियम  से  संविधान

 के  श्राशारभूत  ग्र धि कारों  पर  अज्ञात  होता  है  ।  सरकार
 उस

 स्थिति  का  शभ्रध्ययन  कर  रही

 सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जाय  ।  अतः

 यह  कहना  गलत  है  कि  सरकार उच्च
 न्यायालय  के  निर्णय को  मान्यता  नहीं  दे  रही है  ।

 कई  aria  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  सरकार  ने  हड़ताल  में  भाग  लेनें  वाले  कर्मचारियों

 के  साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  है  ।  केन्द्रीय  कर्मचारियों  की  हड़ताल  बिल्कुल  गलत  ak

 अनुचित  थी
 ?

 कुछ  ही  दिनों  में  यह  हड़ताल  बिल्कुल  बेठ  गयी
 |

 तब  यह  प्रदान  उठा
 कि
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 उन  लोगों  के  साथ  किस  प्रकार  का  व्यवहार  किया जाय  जिन्होंने  हड़ताल  में  भाग  लिया  है  ।

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सिद्धांत
 बनाये  अतः  सरकार

 ने
 उन  कर्मचारियों  में  विभेद  किया

 जिन्हों ते  इस  हड़ताल  में  सक्रिय  भाग  लिया  कौर
 उन

 में  जिन्होंने  इस  हड़ताल  में
 सक्रिय  भाग  नहीं

 लिया  |  अनुशासन  को  देखते  हुए  लाचार  काफी  संतोषजनक  था  ।  वे  केवल  दुराचरण

 के  अपराधी थे  ।  उन्होंनें  हड़ताली  tai  के  कहे  अनुसार  हड़ताल  में  सक्रिय  भाग  नहीं

 लिमा  अपितु  केवल  कुछ  समय
 के

 लिये  वे  अपने  कार्य  से  अनुपस्थित  रहे  थे  ।  सरकार

 ने  इसके  प्रति  नरम  रया  अपनाया  ।  सरकारी  कर्मचारियों  को  सरकारी  अचार  संहिता  के

 अनुसार  कार्प  करना  होता  है  ।  अनुशासन  रखने  के  लिये  उनके  प्रति  कुछ  कार्यवाही

 करनी  पड़ी  |

 जहां तक  पहिले  वर्ग  के  सरकारी  कर्मचारियों  का  प्रश्न  है  सरकार  ने  उनके  प्रति '  बहुत

 उदारता  दिखलाई है  ।  दूसरे  वर्ग  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  सभी  बातों  का  विचार

 करनें  के  परन्तु  सरकार  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचो  है  कि
 उनके  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  ऐसी  कार्यवाही

 की  जानीਂ  चाहिये  जिससे  कि  झ्रनुशासन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ें  |

 अब  में  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  मनोरंजक  ws  प्रस्तुत  करना  चाहता  gl  मुरत्तिब  हुए

 कुल  कर्मचारियों  की  संख्या  Reoks  है  ।  इनमें  से  सभी  बातों
 पर

 विचार  करने  के  उपरांत

 २६८३४  कर्मचारियों  को  वापस  नौकरीਂ  पर  रख  दिया  गया  ।  श्व  यह  उन  २६१

 व्यक्तियों  पर  डी  लागू  होता  है  जिनका  झ्राचरण  गम्भीर  रूप  से  झ्रापत्तिजनक  ज्ञात  हुआ  ।

 जहां  तक  नौकरी  से  हटाये  गये  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  २०६५  व्यक्तियों  को  नौकरी

 से  हटा  दिया  गया  जिनमें  से  १८३६  व्यक्ति  रख  लिये  गये  हैं  ।  इस  समय
 केवल  VRE

 व्यक्ति  नौकरी  से  भ्र लग हैं  ।

 अस्थायी  कर्मचारियों  में  से  २१३७  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  मुक्त  कर  दिया  गया  |

 जिनमें से  २०११  व्यक्तियों  को  नौकरी  पर  रख  लिया  गया है
 ।  २२१  व्यक्तियों

 पर

 गाय  कार्यवाही  wat  जारी  है  ।  ११८७६  व्यक्तियों  को  हस्तक्षेप  ध्वंसात्मक  कार्यवाही

 तथा  दबाव  डालने  से  सम्बन्धित  अ्रधिनियमों  तथा  श्रध्यादेश  के  welt  मुकदमा  चलाया

 उन  पर  चलाये  गये  मुकदमें  विभिन्न  स्तरों  पर  अन्ततोगत्वा  १५६०  व्यक्तियों पर
 दोष

 प्रमाणित  हुआ  जिनमे ंसे  €  ey  को
 सजा  दी  गयी  ।

 कई  सरकारी  कर्मचारियों की
 सजायें

 माफ  कर  दी  गर्मी  afar  कर्मचारियों  के  मामले  निलम्बित  हैं  उनकी  संख्या  सिफ २३  है

 यह  कार्य  बहुत  अनुचित  तथा  देश  के  हितों  के  लिये  घातक  था  ।  इससे  परिवहन

 की  राय  तथा  अ्रापातकालीन  व्यवस्था  के  रूप  में  सरकार  की  जो  हानि  हुई  वह  ४.  ५०  करोड़

 थी  ।  इससे  ११२  लाख  जन घंटों  का  नुकसान  |
 इन  कर्मचारियों को  भी  मजूरी  के

 रूप  में  ७०  लाख  रुपये  की  हानि  ४०००० रुपये  के  मूल्य  की  सरकारी  सम्पत्ति  को  क्षति

 पहुंची  ।

 उक्त  सभी  बातों  पर  विचार  करते  हुए  माननीय  सदस्य  यह  विचार  कर  सकते  हैं  कि  क्या

 सरकर  का  रवैया  उदारतापूर्ण था  कि  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध में  हमें  दो
 बातों

 का
 विचार

 करना  होता

 है  पहिला  यह  कि  प्रत्येक  सरकारी  कमेंट्री  को  श्रतुद्ासन  के  अधीन  आचरण  करना  चाहिये  |

 दूसरे यह  कि  यदि  उन्होंने  विभिन्न
 प्रकार  के  भ्रपराध  किये  हैं  तो

 उसका  दंड  भी  विभिन्न  प्रकार
 का

 होना  चाहिये  ।  जहां तक  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  का  सम्बन्ध  था  श्रीकांत  सरकारी

 पारियों  को  पुनः  नौकरी
 पर  रख

 लिया  गया  ।  गर्त  माननीय  सदस्यों
 को  उन्हें  पुनः  नौकरी  पर
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 fat

 रखने  का  अनुरोध  करने  के  पूर्व  इन  बातों  पर  भी  विचार  कर  छेना  चाहिये  ।  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  हैकि  इन  अधिकारियों  ने  गलती  की  है  ।  यदि हम  उनकी  सारी  गलतियों  को  क्षमा

 करने  लगें
 तो

 इस  प्रकार  सरकार  का  संचालन  नहीं हो  इससे  सरकारी  कर्मचारी  में  नैतिक

 पतन  आरम्भ  हो  जायेगा  ।  इसलिये  हमने  भ्रनुशासन  बनाये  रखने
 के

 लिये  न्यूनतम  कार्यवाही

 की  |
 हम  सरकारी  कर्मचारियों  के  प्रति  अत्यधिक  उदार रहे  हैं

 यह  कहां  गया  है
 कि  उच्च  न्यायालयों  में  निलम्बित  मुकदमों  की  संख्या  में  वृद्धि  होती

 जा  रही  है  ।  निलम्बित  मुकदमों  की  संख्या में  इतनी  विधि  नहीं  हुई  है  जितना  कि  सदस्यों

 ने  बताया  है  ।  मेरे  पास  उच्च  न्यायालयों  के  तीन  वर्ष  के  यथा  १९४५८,  RENE  र  १९६६०

 के  झांकने  उच्च  न्यायालयों  में  उक्त  वर्षों  में  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  वृद्धि  इस  प्रकार  हुई

 १९५८ में  १५१  स्थायी  न्यायाधीश  कौर  २८  अतिरिक्त  न्यायाधीश  १  ५४  में  अतिरिकत

 न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़  कर  ३३  हो  गयी  ।  १९६०  में  १५७  स्थायी  न्यायाधीश  कौर  ४३

 अतिरिक्त  न्यायाधीश  हो  गये  ;  हमने  अतिरिक्त  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  की  है

 तथा  कुछ  स्थायी  न्यायाधीश  भी  बढ़ाये  हैं  तथापि  हमें  इसके  द्वारा  राज्य  सरकारों  पर  पड़ने  वाले

 वित्तीय  भार  का  भो  विचार  करना  होता  उक्त  वर्षों में  दावों  की  संख्या  १६६७७७

 से  बढ़
 कर  १८७६७७  डो  गयी  |  निलम्बित  मुकदमों  की  संख्या  2999EE  से  बढ  कर

 PaVUEY  होगी  है  ।  १९५८  के  अन्त  में  निलम्बित  मुकदमों  की  संख्या  2.95  लाख  थी

 जो  बढ़  कर  १.८५  लाख  हो  गयी  ।  इस  प्रकार  मुकदमों  की
 संख्या  में  ७०००  की  वृद्धि

 १९६०  में  दो  वर्ष  पुराने  मुकदमों की  संख्या  ६२७३८  थी
 जिनमें  से  १३८  फौजदारी  के

 मामले  थे  ।  उच्च  न्यायालयों  ने  फौजदारी  के  मामलों  पर  उचित  ध्यान  है  ।
 विधि

 मंत्रियो ंके  सम्मेलन  में  यह  निश्चय  किया  गया  fe  बड़े  बड़े  दीवानी  मामलों  का  निपटारा  दो

 वर्षों  के  भीतर  हो  जाये  कौर  फौजदारी  के  मामलों का  निपटारा  ६  महीनों  के  भीतर  हो  जाये  ।

 जहां  तक  उड़ीसा  के  उच्च न्यायालय  का  प्रश्न  है  वहां  पर  निलम्बित  मामलों  की  संख्या

 बहुत  बड़ी  नही ंहै  ।  वहां  एक  स्थायी  न्यायाधीश  अभी  हाल  पद निवृत्त  हुए  हैं  ।  उनके

 निवृत्त  होने  के  पहिले  हमने  वहां  के  मुख्य  मंत्री  ate  मुख्य  न्यायाधीश  को  किसी  व्यक्ति  को

 नाम  निर्देश  करने  को  कहा  था  ।  तथापि  उन्होंने  अभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  है  इससे  अभी

 उस  पद
 पर  नियुक्ति नहीं  हुई है

 ।  निलम्बित  मामलों
 के  सम्बन्ध में  हम  उच्च न्यायालय  के

 क्षेत्राधिकार  के  सम्बन्ध  में  भी  विचार कर  रहे  यह  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  जिला

 न्यायालयों  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ा  कर  उच्च न्यायालय  का  कार्य  कम  कर  दिया  जाये  ।  इस  बात

 पर  विचार किया  जा  रहा  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  अमल  नहीं  किया

 मैं  ने  सामान्य  रूप  से  यह  बताया  था  कि  उनकी  अधिकांश  सिफारिशों
 को  केन्द्रीय

 सरकार  अथवा  मुख्य  न्यायाधीशों  या  राज्य  सरकारों  द्वारा  wae
 में

 लाया  जा  रहा है  ।  वे

 विभिन्न  न्यायालयों  में  निलम्बित  मुकदमों  की  संख्या  को  कम  करने
 के

 लिये  यथोचित  कार्यवाही

 कर  सकते  हैं  ।  इस  कार्य  पर  सरकार  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकती है
 ।  क्योंकि हम

 न्यायपालिका

 की  स्वतंत्रता  बनाये रखना  चाहते  हैं  ।  उच्च  न्यायालयों  के
 न्यायाधीश  इस  मामले  में

 काफी  सके  हैं  शर  सरकार  उन्हें  अ्रतिरिक्त  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  रूप  में  या  विधि

 का  संशोधन  करने  के  रूप  में  यथोचित  सहायता  देने  को  तैयार  है
 ।

 aa  में  मद्य निषेध को  लेता  माननीय  सदस्यों  ने  आरोप  लगाया  है  कि
 सरकार

 इस

 सम्बन्ध  में  संकोचपुर्ण  नीति  बरत  रही  है  ।  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  ने  कल  यह  विचार  व्यक्ति
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 किया  कि
 सरकार  इस  सम्बन्ध में  दृढ़  नीति  नहीं  प्रिया  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध में  हम  पर  संविधान

 के  बुनियादी  सिद्धांतों  का  नियंत्रण  है  ।  दूसरे  नये  संविधान  के  ga
 भी  बम्बई मद्रास

 में  १९३७  १९३६  के  बीच  जब  वहां  कांग्रेस  की  सरकार  थी  तब  भी  वहां  मद्य निषेध  था  ।

 संविधान  के  निर्माण  के  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  देश
 की

 स्थिति  जानने  के  लिये  एक

 योजना  wa  कौर  एक  wea  समिति  नियुक्त की  ।  इस  समिति के
 अध्यक्ष  श्री  नारायण

 उन्होंने  कुछ  सिफारिशें की  ।  सरकार
 सिफारिशों

 के  agent  कार्य  कर  रही  है
 ।

 सरकार  मद्यनिषेध  के  कायक्रम  पर  यथासंभव  पुरे  तौर  पर  स्थिरता  से  was  करना  चाहती  है
 ।

 वर्तमान  स्थिति  यह  हैकि  महारा ट्र  ate  गुजरात में  पुरा  मद्य निषेध  है  आंध्र  प्रदेश
 में  भी  पूरी

 तरह  से  मद्यनिषेव  है  तेलगांना  में  at  मद्य निषेध  नहीं  हुमा  है  ।  मैसूर  में  कुछ  जिलों  को

 छोड़  कर  wey  जिलों  में  मद्य निषेध  है  ।  wa  राज्यों  को  दो  वर्गों  में  बांटा  जा  सकता है  |

 उत्तर  प्रदेश  में  ११  जिलों  में  श्र  पंजाब  में  १  जिले  में  मद्य निषेध  wear  राज्य किसी  न

 किसी  कारण  से  मद्य निषेध  को  लागू  नहीं  कर  पा  रहे  सब  से  बड़ी  कठिनायी वित्त  सम्बन्धी

 है  तथापि  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  इसे  सफल  बनाया  जाये  ;  शभ्रमेरिका ने  भी  १९२०

 में  संविधान  का  संशोधन  कर  मद्य निषेध  लागू  किया  तथापि  १३  ator उन्हें
 मद्य निषेध

 का  बिल्कुल  समाप्त  कर  देना  पड़ा  ।  wafer में  लगभग  vo  प्रतिशत  व्यक्ति  शराब

 भारत  में  दो  बातें  इसके  पक्ष  में  लोग  धार्मिक  कारणों  से  मद्यपान  नहीं

 करते  भारत  में  केवल  ७  प्रतिशत  लोग  शराब  के  यहां  मद्य निषेध का  प्रयोग

 सफलतापूर्वक  किया  जा  सकता  है  ।  यद्यपि  कई क्षत्रों  से  यह  मांग  की  जाती  है  कि  मद्य निषेध

 हटा  दिया  जाय  तथापि  मद्य निषेध  कार्यक्रम  कभी  समाप्त  नहीं  किया  जायगा  हम  ada  राज्य

 सरकारों  को  यह  सलाह देंगे  कि  यथासंभव पूर्ण  मद्य निषेध  लाग  किया  जाय  ।  हम  यथासंभव

 भारत  में  मद्य निषेध  लागू  करना  चाहते  हैं  |

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  aerated  समिति  में  चर्चा  हुई  थी  तथा  कुछ  कठिनाइयां

 सामने  रखी  गयीं  ।  श्री  माथुर  ने  यह  दलील  दी  कि  यह  तभी  सफल  हो  सकता  है  जब  कि  यह

 सारे  भारत  में
 एक  साथ  लागू  किया  जाये  wife  मद्यनिषेध  होने  पर  भृष्टाचार  की  काफी

 गुंजाइश  रहती  है
 ।

 क्योंकि  इससे  एक  क्षेत्र  के  लोग  जा  कर  दूसरे  क्षेत्रों  में  दाराब  पी  जाते

 स्वयं  दिल्ली  में  भी  यही  कठिनायी  है  क्योंकि  दिल्ली  के  चारों  कौर  के  क्षेत्रों  में  मद्य निषेध

 नहीं  यद्यपि  हम  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  चर्चा  कर  रहे  हैं  तथापि  राजधानी  होने  के

 कारण  हमें  दिल्ली  के  बारे  में  ake  भी  कई  बातों  पर  विचार  करना  होता  है  ।  इन  कारणों  से

 दिल्ली में  मद्य निषेध  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  प्रगति  नहीं  हो  पा  रही  है  ।  हम  इन  कठिनाइयों

 का  सामना
 करने

 का
 प्रयत्न

 कर  रहे  हैं  मद्य निषेध  लाग  करनें  के  लिये  यथाशीघ्र  कार्यवाही

 की  ज

 कुछ  माननीय  सदस्यों  का  यह  कहना  है  कि  जितना  हम  मद्य निषेध पर  जोर  दे  रहे  हैं

 ही  रूप  से  शराब  का  बनाया  जाना  बढ़  रहा  यह  बात  ठीक  हेट्रो  इसे

 भी
 करना  चाहिए  परन्तु  मेरा  मत  यह  हे

 कि
 art  वाली  पीढ़ी  शराब  से  बहुत  दूर  हो

 जायेगी  ।  शराब  बन्दी  को  समाप्त  कर  देने  से  देश  तबाह  हो  जायेगा  मद्य निषेध  के  सम्बन्ध

 में  सरकार  को  संविधान के  निदेशक  तत्वों का  पालन  करना  सरकार  राज्य  सरकारों को

 सलाह  दे  रही  है  कि  शराब
 बन्दी  को  शीघ्रातिशीघ्र  पर्ण रूप  से  लागू  कर  दिया  जाये

 ।  तत्सम्बन्धी

 कार्यक्रम
 को

 कार्यान्वित  करने  में  जो  कठिनाइयां  च्  हो  रही  हूँ  शौर  ठीक  करने  का

 अधिक  से  अधिक  यत्न  किया  जा  रहा  सरकार  की  यह  बड़ी  dia  इच्छा  है  कि  मद्य निषेध

 रूप  से  लागू कर  दी  जाये
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 हिमाचल  मनीपुर  ate  त्रिपुरा इत्यादि
 जो  संघ  राज्य  क्षेत्र  ak

 जिनके  प्रशासन
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  उत्तरदायी  इनमें भी  विकास  के  लिए  हम  भरसक

 प्रयत्न
 कर  रहे  पिछले  चार  वर्षों  में  हमने  इन  क्षेत्रों  पर  sy  करोड़  से  अधिक धन  राशि

 व्यय
 की

 यह  बात  इस  बात  का  बड़ा  भारी  सबूत  है  कि  भारत  सरकार  इन  क्षेत्रों  के

 विकास  में  कितनी  शरीक  रुचि  रखती  यह  क्षेत्र  देशी  रियासतों  के  इलाके थे  ak

 काफी  पिछड़े  हुए  हिमाचल  प्रदेश
 में  २२  रास्ते  फजल  अली  आयोग  ने  यह

 सिफारिश
 की  थी

 कि
 हिमाचल  प्रदेश

 को  कुछ  वर्षों  के  लिए  केन्द्रीय  प्रशासन के  अधीन

 रखना  ऐसा ही
 किया  गया  gate  विकास  का  कार्य  वहां  तेजी  से  चल  रहा

 मुझे  इस  बात की  ...  हुई  कीजो  हमारे  मनीपुर के  माननीय  संसद  सदस्य  १९५२

 में  मनीपुर  का  aaa  में  विलय  कर  देने  के  पक्ष  में  थे  वही  श्री  ले०  wat  सिंह  वहां

 आन्दोलन  कर  मणिपुर  में  विधान सभा  की  मांग  के  सम्बन्ध  में  आन्दोलन  करने  वालें

 लोगों  ने  जो  ढंग  अपनाये  वह  नहीं  थे  ।  श्रान्दोलनका रियों  ने  धरने  दिये  ate  acini

 पुलिस  उ  mani  sirit  हो  tse  कहो  के  लिए  योजना  बद्र  कार्रवाही  की  ।  पुलिस

 की  हिरासत  में  जो  ६  व्यक्ति  थे  उनमें  से  केवल  एक  व्यक्ति  जेल  में  दास  सभी  व्यक्तियों

 को  जमानत  पर  रिहा कर  दिया गया

 क्षेत्रीय  परिषदों  की  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ।  इनको  तो  केवल  सल।हकार  के

 रूप  मेंह  उन्हें  क्षेत्रीय  राज्य  नहीं  माना जा  सकता  ।  उनका  काम  सरकारी  स्तर  पर

 समन्वय  करना  तथा  जन  सम्पर्क॑  स्थापित  करना  हैं  ।  ये  परिषदें  वेसे भ्रच्छ्ा  काम  कर  रही  है  |

 यह  परिषदें  पांच  हें  कौर  प्रत्येक  ने  अपने  अपने  क्षेत्र  में  काफी  wear  कार्य  किया  है  शौर

 मिलजुल  कर
 परिवहन  तथा  संचार  इत्यादि  की  बहुत  सी  समस्याओं  को  हल

 भाषाई  ग्रुप  संख्यकों  के  अपूत  ने  दो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये है  ।  तीसरा  प्रतिवेदन

 सरकार  को  भ्र भी  हाल  में  प्राप्त  हुआ  sl  दूसरे  भ्रौर  तीसरे  प्रतिवेदन  पर  संसद  में  चर्चा

 किये  जानें  के  wet  पर  विचार  किया  आयुक्त  बड़े  लाभदायक सुझाव  प्रस्तुत

 किये  गये  दिन  उनके  सुझाव  रही  दक्षिण में  चार  राज्यों  द्वारा  मंत्रिमंडल स्तर  पर  एक

 समिति  बना  दी  गयी  ऐसे  संरक्षणों  का  सुझाव  प्रस्तुत  किया  गया  है  जिनके  द्वारा  भाषाई

 अल्प  संख्यकों  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सकती  यह  इस  दिशा  में  एक  बहुत  बड़ा
 AK

 महत्वपूर्ण  पग  मेरे  विचार  में  जो
 कुछ  जब तक  इस  मामले

 में  किया गया  है  वहू
 काफी

 सन्तोषजनक  है  |

 कार्यपालिका  शर  न्यायपालिका को  करने  का  जहां तक  प्रदन है  मेरे  पास

 इस  मामले  में  बड़ी  महत्वपूर्ण  जानकारी  सात  राज्यों  में  कार्यपालिका  कौर
 न्यायपालिका

 की  व्यवस्था  बिलकुल  अलग  अलग
 weal  में  भी  ऐसा ही  किया  जा  रहा  है  झर  इस

 दिशा  में  काफी  प्रगति  हो  रही  है  ।

 श्री  भेज  ब  सि०  बिष्ट  अराज  गृह-कार्य  मंत्रालय
 की

 मांगों  पर  बोलते

 हुए  मुझे  पंडित  पन्त  की  याद  झा  रही  उनके  हृदय  में  vada  लोगों  के  लिए  काफी

 मिल  wit  में
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 स्थान  वह  स्वयं  भी  पर्वतीय ही  मैं  उत्तर  प्रदेश  में  सीमावर्ती  पंजाब  में

 wren में  लद्दाख  कौर  हिमाचल प्रदेश  में  किनौर  के
 विशेष

 डिवीजन  बनाये  जाने  का

 स्वागत
 करता  हूं

 ।

 fara  महोदय  :  माननीय  सदस्य
 अपना  भाषण  कल

 जारी  रख
 सकते  हूं

 में  एक  घोषणा  करना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  २७  मान  को  इन  मांगों  के  संबंघ  में  SE  कटौती  प्रस्ताव  पेश  किये  थे  ।

 नके  श्री  प्र०  के०  देव  के  कटौती प्रस्ताव संख्या  ११०३,  ११०४,  ११०१५  शर  १११०

 प्रस्तुत  मान  लिये  जायेंगे  ।  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  हैं  ।

 गह-कार्य  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  :--

 का 0  का  ५

 माग  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  कटौती  का  अ्राधार  कटौती

 सख्या  प्रस्ताव  की

 संख्या  राशि
 ब  ण

 सदस्य

 ६  ११०३  श्री  प्र०  के०  देव  राज्यों  में  निर्वाचित  १००

 पलों  की  व्यवस्था  लाग

 करने की  वांछनीयता  ।

 Sx  ११०४  श्री  प्र०  Fo  देव  नेफा  कौर  नागा  लेड  का  १००

 प्रशासन  गृह-कार्य

 लय  को  सौंपने  की

 नियति

 ह क  RQoy  श्री  प्र०  के०  देव  त्रिपुरा  और  १००

 चल  प्रदेश  में  विधान

 सभाश्रों  की  व्यवस्था  की

 वांछनीयता  |

 ५१  १११०  श्री प्र  ०  के
 ०  ५५ aa

 बिहार  के  उड़िया  क्षेत्रों  में  200

 जनगणना-कायें  की  त्रुटियां

 श्री दी०
 चं०  शर्मा  अवा  घंटे  की  चर्चा  स्थगित  की  जानी  चाहिये  जिससे

 कि  माननीय  सदस्यों  को  कुछ  समय मिल  जाये  ।

 महोदय  :
 उससे  कोई  लाभ  नहीं  ।

 चिन्तामणि  पाणिग्रहो  (Txt)  :  मैं  पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद्  के  संबंध  में  अलग से  बोलना

 चाहता हूं  ।

 महोदय  :
 अब  अमरीका  घंटे  की  चर्चा  शुरू  होगी  श्री  पाणि  ग्रहण

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।]

 मूल  wast  में



 RORS  २८  १९६१

 पूर्वी  क्षेत्रीय
 परिषद्

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  माननीय  सदस्यों
 की

 भावना
 है  कि  पूर्वी  क्षेत्रीय

 प्रभावशाली  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  है  ।  वह  भ्र पने  क्षेत्र  के  राज्यों  के  मतभेद  दूर  नहीं  करा  सकी

 है  ।  उसके  सदस्य  राज्यों  की  सीमायें  समायोजित  नहीं  हो  पाई  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  उन  मतभेदों  को

 a

 करने  के  लिये  जोर  देकर  कहाने  में  हिचकती  है  ।  क्षेत्रीय  परिषद्  का  काम  केवल  सलाह  देना  नही

 र  |

 राज्य  पुनर्गठन  अधिनियम  की  धारा  २१  में  क्षेत्रीय  परिषदों  का  काम  यह  भी  बताया  गया  है

 कि  क्षेत्रीय  परिषदें  अपने  अपने  क्षेत्र  के  राज्यों  के  बीच  उठने  वाले  आधिक  कौर  सामाजिक  सामान्य

 सीमा  ग्रन्तर्राज्यिक  परिवहन  के  इत्यादि  के  बारे  में  चर्चा  कर  सकती  है  ।

 इसलि  सलाह देने  से  कुछ  श्रमिक  की  शक्ति  उनको  प्रदान  की  गई  है  |

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार  )  :
 धारा  २१  में  ही  कहा  गया  है  कि  क्षेत्रीय

 परिषदें  केवल  सलाहकार  होंगी  |

 गयी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  मैंने  उसी  धारा  की  उपधारा  (२)  की  कौर  श्रापका  ध्यान

 malaga  किया  है  ।

 oral  तक  पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद्  की  ३-४  बैठकें  हुई  हैं  ।  लेकिन  हमारे  बार  बार  अनुरोध  के

 जून  प्रभी  तक  बिहार  अर  उड़ीसा  के  बीच  सरायकेला  कौर  खारसावां  के  समायोजन  के  प्रश्न  पर

 चर्चा  नहीं  हुई  ।  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  पिछले  चार  वर्ष  में  भी  हमारे  सुझाव  पर  ध्यान  नहीं  दिया  |

 दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  इस  पर  चर्चा  करके  इसका  कोई  हल  निकाल  सकते  थे  ।

 पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद  पर  PEYG—YE  में  ८६,९००  से  शरीक  खच  हुये  थे  ।  फिर भी

 विवाद  ज्यों  के  त्यों  बने  ये  हैं  ।  इसका  हल  wal  तक  इसीलि '  नहीं  हो  सका  है  कि  भारत  सरकार

 बिहार  सरकार  को  प्रसन्न  नहीं  करना  चाहती  |  इसका  हल  तुरन्त  निकलना  चाहिये  |

 पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद्  की  कलकत्ता  की  बैठक  की  कार्यावलि  में  प्रासाद  के  गों  का  इन  इसलिये

 शामिल  नहीं  किया  जा  सका  कि  झ्रासाम  सरकार  को  उस  पर  आपत्ति  थी  ।

 उड़ीसा के  तटीय  क्षेत्र  में  १२,०००  मूल्यों  को
 उनकी  रोजी

 से  वंचित  रखा जा  रहा  है  |  fas

 इसलिये  कि  वहां  पदिचमी  बंगाल  की  यंत्री कृत  मछलीमार  नौकायें  पहुंच  जाती  हैं  ।  पिछले  तीन  वर्ष  से

 इस  पर  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  है  ।  पूर्वी  क्षेत्रीय  गौरव  ने  इस  पर  विचार  ही  नहीं  किया  |

 फिर  पूर्वी  क्षे  परि  दू  की  कया  उपयोगिता है  ?

 माननीय  मंत्री  मेरे  इन  प्रश्नों  के  उत्तर  दें  ।

 pat  दातार
 :  राज्य  पुनर्गठन  अघिनियम

 की  धारा
 २१  में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि प्रत्येक

 क्षेत्रीय  परिषद्  का  काम  केवल  सलाह  देना  इसलिये  क्षेत्रीय  परिषदें  केवल
 उन  विषयों

 पर

 चर्चा  कर  सकती  जिनकी  चर्चा  के  लिये  सदस्य-राज्य  सरकारें  सहमत हों  ।  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक

 संबंधी  चर्चा  के  सरायकेला  ak  खारसावां  के  बारे  में  aaa  अयोग  का  प्रतिवेदन

 हमें  मिला  था  ।  marr  इसी  निष्कर्ष पर  पहुंचा  था  कि  ये  दोनों  बिहार  राज्य  के  हैं
 ।

 इसके  संबंध

 राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  के  विचार  प्रस्ताव  की  चर्चा  के  समय  उड़ीसा  के  माननीय  सदस्यों  ने  जितने
 लिपा

 मूल  प्रंग्रेजी
 में

 निराले  घंटे  की  चर्चा



 ७  १८८३  पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद  के  बारे  में  राधे  घंटे
 की

 चर्चा  ३७२९

 भी  संशोधन  रखे  सभी  भ्र स्वी कृत  हो  गये  थे  ।  इसलिय  अब  उस  प्रश्न  पर  नये  सिरे  से  चर्चा  करने

 के  लिये  कोई  गुंजाइश  नहीं  रह  गई  है

 यदि  दोनों  राज्य  सरकारें  सहमत  हों  इनके  प्रश्न  पर  केन्द्रीय  सरकार  विचार

 कर  सकती है  |  उसके  लिये  संसद्  में  एक  विधेयक  रखा
 जा  सकता है  |  मद्रास  कौर

 ate  प्रदेश

 के  बीच  कु  प्रदेशों  तबादिले  के  बारे  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों
 ने

 उसकी  चर्चा  के

 लिये  चार  सिंद्धात  तय  fea  फिर  वह  मामला  मध्य  प्रदेश  के  राज्यपाल  श्री  पाटनकर

 को  सौंप  दिया  गया  था  ।  उनका  प्रतिवेदन  सरकारों  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  तभी

 केन्द्रीय  सरकार  ने  संसदीय  af  नियम  द्वारा  उसे  भ्र घि नियमित  करने  की  बात  मानी  थी  ।

 कदमी  दोनों  सर कारों नेकी  थी  ।

 महाराष्ट्र  ग्रौर गजरात  के  प्रश्न  पर  भी  बम्बई  के  मुख्य  मंत्री  और  भ्र
 ब  गुजरात  के  मुख्य

 मंत्री  डा०  जीवराज  मेहता  ने  ही  पहलकदमी  की  थी  ।  उन्होंने  झ्रनौपचारिक  रूप  से  वापस  में

 करार  करने  के  बाद  केद्रीय  सरकार  से  कहा  था  ।

 इस  मामले  में  भी  उड़ीसा  सरकार  ने  स  को  क्षत्रीय  परिषद्  में  उठाने  का  सुझाव  दिया

 था  ।  लेकिन  बिहार  सरकार  उसके  लिये  राजी  नहीं  थी  ।  उसका  था  कि  यह  मामला  बहुत

 पहले  तय  हो  चुका है  ।  पूर्वी  क्षेत्रीय  परिषद्  की  दिल्ली  की  बैठक  में  स्वर्गीय  श्री  गो०  ब०  पन्त  ने

 सुझाव  दिया  था  कि  जब  तक  बिहार  सरकार  राजी  न  हो  तब  तक  परिषद्  इस  प्रश्न  पर  विचार  नहीं

 कर  सकती  |  उनका  सुझाव  था  कि  दोनों  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  को  श्रनौपचारिक  ढंग  से  इस  प्रदान

 पर  विचार  करना  चाहिये  |  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  उसके  बाद  बहुत  बीमा र  पड़  गये  इस  लिये

 afer  चर्चा  आगे  नहीं  बढ़  सकी  थी  ।  अरब  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  ही  फिर  पहलकदमी

 करनी  चाहिये  ।  तभी  उसे  परिषद्  में  उठाया  जा  सकेगा  ।  परिषद्  के  निर्णय  के  बाद  भारत

 कार  इस  मामले  में  कोई  कदम  उठा  सकेगी  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  श्री  पन्त  ने  सका  कोई  हल  भी  बताया  था  ?

 श्री  दातार  :  उन्होंने  यही  कहा  था  कि  बिहार  सरकार  इसे  तयशुदा  मामला  मानती

 लि  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  ही  अरब  श्रापसी  तौर  पर  कोई  सामान्य  हल  निकाल  सकते

 हैं  ।  ऐसा  wat  तक  किया  नहीं  गया  है  ।  भारत  सरकार  इस  मामले  में  कोई  पहलकदमी  नहीं  कर  सकती  ॥

 उड़ीसा  के  पूर्वी  तट  पर  मछलीमारी  का  प्रदान  भी  एक  अवस्था  पर  उठा  ौर  तब  यही

 बेहतर  समझा  गया  था  कि  मुख्य  सचिवों  को  इस  पर  पहले  वापस  में  विचार  कर  लेना  चाहिये  |  उसके

 बाद  परिषद्  उस  पर  विचार  कर  सकेगी  |  यह  पहलकदमी  दोनों  राज्यों  को  प्र नौ पचा रिक  ढंग  से  ।

 करनी  पड़ेगी  |

 इस  मामले में  घरा २१ २१  से  कोई  सहायता नहीं  मिल  सकती

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  कया  मछलीमारी  के  seq  के  बारे  में  दोनों  मुख्य  सचिवों  की

 इन  तीन  वर्षों  में  कोई  बठक  हुई  है  ?

 श्री  दातार  :
 दोनों  मुख्य  सचिव  इस  प्रश्न  पर  चिर  कर  रहे  हैं  ।

 lL  CT.
 इसके  पश्चात्  दोक-सभा  VE  १९  eg च  /  [  a  न्  १८८३  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिय  स्थगित  हुई  ।

 ~

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 पटल  पर  रख  गय  पत्र  दे  Lae Cay

 निम्नलिखित पत्र  tat  फर  रखें  गये

 (१)  निम्नलिखित पत्रों  की  एक-एक  प्रति
 :---

 समवाय  EYE Ht ITT की  घारा  ६३९  की
 (१)

 के  श्रन्तगंत ३१  2a Ko  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये

 mate  glee  लिमिटेड  का  वार्षिक  लेखा परी  गीत

 लेखे  ate  उस  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियों

 सहित  ।

 उक्त  कम्पनी  केਂ  कार्य  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 ।
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 ward,  ERR  को  दिये  गये  भाषण  से  उत्पन्न  होने  वाले  कुछ  विषयों  के  बारे में  एक

 seen  fect  |
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 विधेयक  पुरःस्थापित गये  23900

 (१)  दिल्ली  काश्तकार  सहायता  १९६१ ।
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 उडीसा  का  2EG2 °-<  -सामान्य  चर्चा  ३७०  Fig

 उड़ीसा  LEK  १-६२  पर  सामन्य  चर्चा
 आरम्भ  हुई ।

 राजस्व  श्र  ग्रस  निक  व्यय  मंत्री  ०
 बे०  गोपाल  ने  वाद-विवाद का  उत्तर

 दिया  ।  चर्चा  समाप्त  हई  ।

 150  (Ai)
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 ore  PERL  पर  विचार किया  कि  उड़ीसा  विनियोग

 किया  जाय  |  प्रस्ताव स्वी  कृत  gat  ।  खंडवार  विचार  के  बाद  विधेयक पारित
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 गृह-कायें  मंत्रालय
 की  अनुदानों की  मांगों  पर

 श्रोता
 चर्चा  प्रो

 निर्माण

 ि  पापी ए श्रीवास  तथा  संभरण  मंत्रा मंत्रालय  की  प्रनुदानों  को  मारे गों पर  चर्चा  ।


